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भारतीय संविधान सभा 
सोमवार, 3 जून सन्‌ 949 ई. 


भारतीय संविधान सभा, कास्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः आठ बजे, 
अध्यक्ष महोदय (माननीय डा. राजेद्ध प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई। 


संविधान का प्रारूप--( जारी) 
अनुच्छेद 26 


“अध्यक्ष: हमने उस दिन अनुच्छेद 86 पर विचार समाप्त कर दिया था। मुझसे कहा 
गया है कि आज हम अनुच्छेद 26 से प्रारम्भ करें। 


(संशोधन सख्या 2739 और 2740 पेश नहीं किये गये।) 
प्रस्ताव यह है: 
“कि अनुच्छेद 2!6 संविधान का अंग बने।'' 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
अनुच्छेद 276 संविधान में ग्रविष्ट किया गया। 
अनुच्छेद 247 
(संशोधन सख्या 274/ और 2742 पेश नहीं किये गये।) 
*थ्री नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 2]7 के खंड (2) में नतल्डा इपट0९९८कांए टा805८' ( आगामी 
अनुवर्ती खंड) शब्दों के स्थान में “८४४५० (3)' [खंड (3)] शब्द, कोष्ठक और 
संख्या तथा फञाल्ट्थ्वाएए 2452! (पूर्ववर्ती खंड) शब्दों के स्थान में “2905८ 
() [खंड ()] शब्द, कोष्ठक और संख्या रखे जायें।' 
इस संशोधन के पेश करने का केवल यह कारण है कि इस पर एक बड़ा महत्त्वपूर्ण 
संशोधन निर्भर करता है और इसी कारण मैंने यह उपक्रम किया है। 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास : जनरल): क्या मैं संशोधन संख्या 87-ख और 
87-ग पेश कर सकता हूं? वे केवल औपचारिक हें। मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 277 के खंड (2) में था 7” (भाग ) शब्द और संख्या के 
पश्चात्‌ “० ?थ॥ ग॥! (अथवा भाग 3) शब्द और संख्या प्रविष्ट की जायें।'' 
“कि अनुच्छेद 277 के खंड (3) में -थ॥ 7” (भाग ) शब्द और संख्या के 
पश्चात्‌ “ण ?.॥ गा! (अथवा भाग 3) शब्द और संख्या प्रविष्ट की जायें।'! 
*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्‍तृता का हिन्दी रूपान्तर है। 
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“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना (संयुक्त प्रान्त : जनरल): मैंने भी एक संशोधन की 
सूचना दी हे। 

“अध्यक्ष: मुझे कोई संशोधन दिखाई नहीं दिया हे। 

“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: मैंने उसकी सूचना आज प्रातःकाल दी थी। मैं प्रस्ताव 
पेश करता हूं. 

“माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई : जनरल): उनके संशोधन की प्रतियां 
हमें नहीं मिली हैं। 

*भ्री एल, कृष्णास्वामी भारती (मद्रास : जनरल): हम यह नहीं समझ सकते हैं 
कि वे क्‍या पेश कर हहे हें। 

*अध्यक्ष: हमारे बैठने के कुछ मिनट पूर्व ही उन्होंने संशोधन की सूचना दी है। परन्तु 
मुझसे कहा गया है कि वह न्यूनाधिक रूप में अक्षरश: वैसा ही है जैसा कि संशोधन 
संख्या 274 है। 

“माननीय श्री के. सनन्‍्तानम्‌ (मद्रास : जनरल): श्रीमानू, इस विषय के समान महत्त्वपूर्ण 
विषय में मैं नहीं समझता हूं कि बिना समुचित सूचना के किसी को संशोधन पेश करने 
दिया जाये। हम संशोधन संख्या 274॥ को पेश करने की प्रस्थापना नहीं करते हैं और 
मैं नहीं समझता हूं कि हमारे संशोधन को पेश करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति 
को हे। 

*थ्री एल, कृष्णास्वामी भारती: यदि आप सदस्यों को इस प्रकार संशोधन पेश करने 
का अधिकार देंगे तो इसका कभी अन्त नहीं होगा और केवल समय की बरबादी होगी। 

*भ्री के.एम. मुन्शी (बम्बई : जनरल): जिस संशोधन को सदस्य पेश करना चाहते 
हैं, वह वैसा ही है जिसको उन सदस्यों द्वारा पेश नहीं किया जा रहा है, जिन्होंने उसकी 
सूचना दी थी। वे उस संशोधन को पेश करना चाहते हैं जिसको उन्होंने पेश नहीं किया है। 

*थ्री आर.के. सिधवा (मध्यप्रानन्‍्त और बरार : जनरल): श्रीमान्‌ू, आप जो कुछ विनिश्चय 
करेंगे उस पर मैं आपत्ति नहीं करता हूं। परन्तु में उस संशोधन की ओर आपका ध्यान 
आकर्षित करना चाहता हूं, जिसकी मैंने गत सप्ताह सूचना दी थी और जिसको आपने पेश 
नहीं होने दिया था। मैं नहीं समझ पाता हूं कि इस विषय में अपवाद क्‍यों किया जाये। 

“प्रो, शिबव्बन लाल सक्सेना: नियमों के अन्तर्गत हमें संशोधनों पर संशोधन पेश करने 
की आज्ञा है, यदि हम सभारम्भ से पूर्व सूचना दे दें। इस संशोधन में केवल उस विचार 
का समावेश है जो श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर की विमति टिप्पणी में दिया हुआ 
है, जो संविधान के मसौदे के अन्त में दी गई है। चूंकि यह महत्त्वपूर्ण विषय है और 
वे सदस्य, जिन्होंने ऐसे संशोधनों की सूचना दी थी, उन संशोधनों को पेश कर रहे हें, 
इस कारण मैं समझता हूं इस अनुच्छेद को बिना चर्चा के और बिना उसके संशोधन पर 
प्रयल के पारित न किया जाये। 

“अध्यक्ष: आपने समय पर सूचना क्‍यों नहीं दी? 

“प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैंने समय पर सूचना दी, अर्थात्‌ “सभारम्भ 
से पूर्व''/ और फिर वह संशोधन संख्या 274। का ही रूप है, जिसको संशोधन संख्या 
2743 पर संशोधन के रूप में पेश करना प्रस्थापित किया गया हे। 
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“अध्यक्ष: ठीक है। सभारम्भ के पूर्व मेरे पास इसकी सूचना आ गई थी। कार्यालय 
को इसकी प्रतियां बनाने में कुछ समय लगा। अत: इसको पेश न करने की आज्ञा मैं 
न दे सका। 


“प्रो, शिब्बन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं समझता हूं कि ऐसे मौलिक महत्त्व के अनुच्छेदों 
को केवल इस आधार पर इस सभा में बिना ध्यान दिये नहीं आने देना चाहिये कि कुछ 
संशोधन जिनकी सदस्यों ने सूचना दी थी वे पेश नहीं किये गये। 


*माननीय डा. बी,आर. अम्बेडकरः इस सम्बन्ध में में एक दो बातें रखना चाहूंगा। 
यह कदाचित महत्त्वपूर्ण विषय प्रतीत होता है। सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहता हूं कि यह 
संशोधन है अथवा किसी संशोधन पर संशोधन है। यदि यह संशोधन पर संशोधन है तो 
इसको तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि मूल संशोधन पेश न किया 
जाये। 


*अध्यक्ष: यह संशोधन संख्या 2743 पर संशोधन है जिसको श्री नजीरुद्दीन अहमद 
द्वारा पेश किया जा चुका है। माननीय सदस्य अपनी सूचना में कहते है कि उनका संशोधन 
संशोधन संख्या 274], 2742, 2743, 2744 और 2745 पर है। 


“माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर: यदि इसको संशोधन संख्या 2743 पर संशोधन 
के रूप में माना जाता है तो यह स्पष्ट है कि चूंकि वह संशोधन संख्या 2743 के क्षेत्र 
से बहुत परे है इसको तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि सदस्य आपको 
इस बात का संतोष न करा दे कि वह मूल संशोधन का सार रूप में परिवर्तन नहीं कर 
रहा है। जिस रूप में यह है उस रूप में यह उस संशोधन की सही-सही पुनरावृत्ति है 
जो सर्वश्री सन्तानमू, अनन्तशयनम आयंगर तथा अन्य सदस्यों के नाम से हे। 


*भ्री जसपतराय कपूर (संयुक्तप्रान्‍्त : जनरल): श्रीमान्‌, क्‍या मैं यह निवेदन कर 
सकता हूं कि इस विषय में डा. अम्बेडकर बहुत संकीर्ण विचार अपना रहे हैं। स्थिति 
यह है कि अनुच्छेद 27 पर चर्चा हो रही है। एक सदस्य चाहता है कि इस अनुच्छेद 
का एक विशिष्ट रूप में संशोधन किया जाये। श्री नजीरुद्दीन अहमद चाहते हैं कि इस 
अनुच्छेद का किसी अन्य रूप में संशोधन किया जाये और वे उसके खंड (2) पर ही 
सीमित है। बात यही है कि अनुच्छेद 2!7 पर संशोधन है। मेरे मित्र प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना 
नियमानुकूल समझे जायेंगे यदि वह यह कहें कि श्री नजीरुद्दीन अहमद द्वारा सुझाई गई 
रीति की अपेक्षा इस अनुच्छेद का जिस प्रकार वे चाहते हैं उस प्रकार संशोधन किया 
जाये। वह स्पष्ट रूप में श्री नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन पर संशोधन है। यदि इन बातों 
पर डा. अम्बेडकर इतने संकीर्ण विचारों को अपनायेंगे तो उनको स्वयं अपने कई संशोधन 
पेश करने में बहुत कठिनाई होगी। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है और आगे भी उनको 
ऐसा करना आवश्यक प्रतीत होगा। 


अध्यक्ष: में इसे संशोधन संख्या 2743 पर संशोधन के रूप में लेता हूं। मैं आदेश 
देता हूं कि यह नियमानुकूल है। 

*भ्री बी. दास (उड़ीसा : जनरल): श्रीमान्‌ू, मैं आपकी बात न समझ सका। 

“अध्यक्ष: यदि श्री दास छपी हुई सूची के पृष्ठ 285 को पलटें तो उनको संशोधन 
संख्या 274। मिलेगा। यह संशोधन न्यूनाधिक रूप में उसी की प्रतिलिपि है। इसमें कोई 
कठिनाई नहीं है, आप उसे समझ सकते हैं। 
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“प्रो, शिब्बन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव करता हुं। 


“कि अनुच्छेद 2!7 के स्थान में निम्न प्रविष्ट किये जायें: 


“2]7, () ॥॥6 ॥.टशा5$9प्राट ण ॥6 8965 वा एथ्या 4, 8टा०0त76 ॥, हाथ 
]9५6 €&हछटाप्रशंएड छ०ज़ला 60 वार ]4एछ95 0 वी6 छीावाट5 ता 0 भाए कुथा 
वीलशारएणा वा ॥ढागाणा 0 शाला शितवाए जाता ॥6 255९5 0 5फ्र]]०९०६ 
5छ९टाॉस्‍ल्व का छा 4 (०णाटक्रणावाए 00 शत्माटात्र 7.6९8$97ए6 ॥890). 


(2) 6 46शांडवरापार ण बाएं छाववाल जी शिरा 4, छलालतप6 74, आधी वा 
30007 ॥40 ॥6 छ०एछ$ प्रातक्ष टा3756 () ॥4ए6 छए90फ़छा 00 ॥46 |4798$ 07 
॥6 996 0 क्ाए एगा व्रीशारर्ण का ॥2970ण0 ॥00 ॥/0$8 थिंतवाए शांगा।) ॥6 
९]355९5 एा 5इफ्र]००5$ छ्रथ्लाीलत जा वंडा वी, ञाण्शंव८त ॥0फ९ए०, 79 ॥6 
एग्जाणा एगालशा शीभो। 250 ॥8ए6 छ0ज़छ' 40 476 ]9एछ5 वा ॥69707 (0 
व6 $क्वा76 गरधाश' जाता पल गाशांण भारढ३ ण परी ऐपराणा ण भाए छथा 
गला बात जा #९ णी ॥6 76शा89पा6 ए ॥6 996 शव] ॥१ए6 शाह पा 
भाव 60 6 छोड 38 [णा2 3$ भाव 35 जि णाए 38 वी 458 ॥0 7कृपशाशा। 00 
भा 0९ 0० 6 एांणा शिवा भाशा. 


(3) का 36॥70णा 40 ॥6 छ०म़रद्ा$ ९णाला।26 99 06 छा6एं0प्रड 5प्रॉ)/४८९८व०॥, 
6 एव एकरावगालशा ॥439 गाबठ 495$ ण 6 9९3०९, णा णवक्ष क्ाव॑ 
2000 20रल्गाशशा। एणी 6 एांणा तणः का छा व्रीशारण गा हढाबाणा 00 था 
वराक्वाशा$ ॥0 गिर जात ॥6 0७85565 णएि 5प्रस्‍]|०९०४ शाप्राश्षत्वल्त की [वंड व 
भाव गा छुकावटपरॉक्रा भाव जावा0पा फाशुंपवांट6 00 पल एलशाटाबा।ए एा ॥6 
प062णा898, 6 एांगरा एव्वागालशा आग] ॥8ए6 6 ूटॉप्रशंएट छठ०ज़ला 0 
466 ]4ए5 वा 72 970 60 ॥। 768 9॥॥? शांति) ॥6 2085525 0 5प्र)]०८९५ 
शाप्राा॥9/९८व पा व॥ंई वा. 


(4) (3) 4॥#6 एागांणा एच्ाकालशा। शीत] ]8ए९ छ0म्रढ' [0 7976 |8ए98 07 
॥स्‍6 928९3९९, 0णवल्ञ क्राव 2004 20एढागाधला। एाी ॥6 8468 वा शिवा वी, 
90८॥९606 7. 


(0) $प0]6९८ 60 ॥6€ एशाल्बां छ0ज़टा$ णी शिगीगालशा प्रात 5प्र-5९९०ा०गा 
(3) 76 [6श$8]9प्राठ एाी 6 8965 का शथ्था वी, 8टा6०0फा6 4, शी ॥9ए6 ॥6 
790०ज़छा$ 40 ॥466 [45 जी 72970 (0 ॥भा2०5 ८एगरा९ शांत] ॥6 00॥0ग़ाए 
095525$ ० 5प0]९८8५: 


शिए०जाव6त ॥0ग्रटलशा पी भाएं |4एछ 935526 99 व एऐगग आी4। 43५९ 
लाहल्ल गा भाएव ण 9 छा 80 [णा89 भाव 38 जि! णा।ए 35 ॥ 5 ॥0 7कृपशाभाए 
00 काए ]4एछ णएी 6 एांणा शथ्राकाशा, 


(5) ॥476 एछण०ज़ल्ा 40 6श3846 शांगरीक्ष एण ॥6€ एगआंणा एथक्ााशा 0 6 
स्‍6श$84प्रार रण भाए 946 शव] लात 00 था गराकाधा5$ ९55९० 00 ॥6 
टॉल्टाएट रछूठाटांडइट एा ॥6 व6श95]4ए2 4पग0तााए एटछाटतव व 6 काटा 
[225$[4प7९. 
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(6) शाला ३3 |9ए एा 3 9906 5 वाटणाडंडशशा जाती ३3 ।9ए एी 6 एाआाणा 


शिक्षा णा 00 थाए र्ांगाए ॥छए शांति 7659९९ (60 भाए एाी 6 वाशाटा$ 
शाप्राह्मावव०6त का ॥॥/8 4 ० (॥5ह 7), 06 9ए9 एाी 6 शेव्वाकाशा 07 358 6 
९85९ ॥99 96, 6 €शञांशाए 9ण आाधों। छाटशकां। 0 ॥6 |49ए ० ॥6 $96 
8॥4 00 ॥6 €ऊागा ए -कृपशाभाएरए 986 एणंव, 7 

[27. () अनुसूची | के भाग (]) में के राज्यों के विधान-मंडल को राज्य 
अथवा उसके किसी भाग के लिये सूची | (प्रान्तीय विधायी सूची सम्बन्धी) में 
उल्लिखित विषयों की श्रेणियों में आने वाले विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने 
की अनन्य शक्ति प्राप्त होगी। 


(2) 


(3 


जि 


(4 


ः 


(5) 


खंड | के अधीन शक्तियों के साथ-साथ अनुसूची | के भाग (॥) में 
के किसी राज्य के विधान मंडल को राज्य अथवा उसके किसी भाग के 
लिये सूची 2 में उल्लिखित विषयों की श्रेणियों में आने वाले विषयों के 
सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति होगी, परन्तु संघ-संसद को भी उन्हीं विषयों 
के सम्बन्ध में संघ के समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि 
बनाने की शक्ति प्राप्त होगी और राज्य के विधान मंडल का अधिनियम राज्य 
में तथा राज्य के लिये तब तक और केवल वहीं तक प्रभावी होगा जहां 
तक वह संघ-संसद के किसी अधिनियम के विरुद्ध नहीं है। 


पूर्व उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के साथ-साथ संघ-संसद संघ अथवा उसके 
किसी भाग की शान्ति अथवा व्यवस्था और सुशासन के लिये सूची | में 
गिनाये गये विषयों की श्रेणियों में आने वाले समस्त विषयों के सम्बन्ध में 
विधि बना सकेगी और विशेषकर तथा उपरोक्त (खंड) की साधारणतया का 
विरोध किये बिना संघ-संसद की सूची 3 में गिनाये गये विषयो की श्रेणियों 
में आने वाले समस्त विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति 
प्राप्त होगी। 


(क) संघ-संसद को अनुसूची | के भाग (2) में के राज्यों की शान्ति, 
व्यवस्था तथा सुशासन के लिये विधि बनाने की शक्ति प्राप्त होगी। 


(ख) उपधारा (क) के अन्तर्गत संसद की साधारण शक्तियों के अधीन 
अनुसूची | के भाग 2 में के राज्यों के विधान मंडल को विषयों 
की निम्न श्रेणियों में आने वाले विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने 
की शक्ति होगी। 


परन्तु उस एकक द्वारा पारित की गई कोई विधि उस एकक में अथवा उसके 
लिये तब तक और केवल वहीं तक प्रभावी होगी जहां तक वह संघ-संसद 
की किसी विधि के विरुद्ध नहीं है। 


संघ-संसद अथवा किसी राज्य के विधान मंडल की विधि निर्माण करने की 
शक्ति का विस्तार उन सब विषयों तक होगा जो उस विशिष्ट विधान मंडल 
में निहित विधायी प्राधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिये नितान्‍न्त आवश्यक हे। 


98] भारतीय संविधान सभा [3 जून सन्‌ 949 ई. 
[प्रो. शिब्बन॒ लाल सक्सेना] 


(6) सूची | अथवा (सूची 2) में गिनाये गये किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य 
की विधि यदि संघ-संसद की विधि अथवा किसी वर्तमान विधि से असंगत 
है, तो संसद की विधि अथवा वर्तमान विधि, जैसी भी स्थिति हो, प्रचलित 
रहेगी और विरोध की मात्रा तक राज्य की विधि शून्य होगी।] 


श्रीमान्‌ू, मुझे बहुत खेद है कि इस संशोधन को पेश न होने देने के लिये प्रयत्न 
किया गया था। मैं केवल यह बता देना चाहूंगा कि यह संशोधन अक्षरश: वही है जिसका 
सुझाव श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने संविधान के मसौदे के परिशिष्ट में पृष्ठ 2!2-23 
पर दिया है। 


वास्तव में परिशिष्ट में श्री अल्लादी ने कहा है कि वे मसौदा-समिति के बहुमत से 
विभिन्‍न मत रखते हैं और उन्होंने कहा कि उनकी सम्मति में संसद और राज्यों के विधान 
मंडलों में शक्तियों के विभाजन की योजना इस संशोधन में दिये हुये रूप में होनी चाहिये। 
जिस संशोधन की सूचना माननीय के. सनन्‍्तानम्‌ द्वारा दी गई थी, वह परिशिष्ट में 
श्री अल्लादी द्वारा सुझाये गये आधार पर थी। मैं सुझाव रखता हूं कि यह विषय बड़े 
महत्त्व का है जिस पर कि देश का एक प्रसिद्ध स्मृतिज्ञ मसौदा-समिति से भिन्‍न मत 
रखता है और इस अनुच्छेद को बिना उचित विचार किये इस सदन द्वारा पारित नहीं होने 
देना चाहिये। अत: इस संशोधन को पेश करना मैंने अपना कर्त्तव्य समझा। यदि स्वयं श्री 
सनन्‍्तानम्‌ इसको पेश करते तो मैं उसे ज्यादा अच्छा समझता। मैं यह समझता हूं कि सदन 
को यह जानने का हक है कि श्री अल्लादी द्वारा दिये गये सुझाव को क्‍यों नहीं माना 
गया। श्री अल्लादी द्वारा दिया गया सुझाव बहुत ही महत्त्वपूर्ण सुझाव है। वास्तव में विधान 
के मसौदे में भारतीय सरकार के सन्‌ 935 के अधिनियम की अक्षरशः पुनरावृत्ति है। 
परिशिष्ट में श्री अल्लादी ने यह सिद्ध करने के लिये तर्क प्रस्तुत किये हैं कि जिन परिवर्तनों 
को उन्होंने सुझाया हे वे क्‍यों आवश्यक हें। उन्होंने कहा है कि जिस समय भारतीय सरकार 
का अधिनियम पारित किया गया था, यह विनिश्चय नहीं किया गया था कि अवशिष्ट 
शक्तियां किस में निहित की जायेंगी, वे केन्द्र में होनी चाहिये अथवा प्रान्त में। अत: जिस 
रूप में धारा बनाई गई है उस रूप में उसका बनाना आवश्यक था। उन्होंने यह भी बताया 
था कि फैडरल न्यायालय ने ॥0ण्यंग्रशभाभाए! (इस बात के होते हुए) शब्द के अर्थ 
पर बहुत मुकदमेबाजी हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा है कि चूंकि यह अन्तिम रूप 
में विनिश्चित किया जा चुका है कि अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र की होंगी, इस अनुच्छेद का 
भिन्‍न रूप में फिर से मसौदा बनाया जाये और वह उस रूप में हो जिस रूप में उन्होंने 
सुझाव दिया है और जिस रूप में मेरे संशोधन में दिया गया है। सर्वप्रथम हमें भारतीय 
सरकार के सन्‌ 935 के अधिनियम की अक्षरशः नकल नहीं करनी चाहिये, जो कि 
हमारी दासता का एक विलेख है। अब चूंकि हम नया संविधान बना रहे हैं, हमें केवल 
पुराने संविधान से हर एक बात अक्षरश: नहीं लेनी चाहिये। इसका एक लाभ यह है कि 
भारतीय सरकार के सन्‌ 935 के अधिनियम की धारा 00 की अक्षरश: नकल करने 
से पूर्वकालीन दासता का जो स्मरण हमें होगा, वह उसमें परिवर्तन कर देने से नहीं होगा। 
श्रीमानू, दूसरी बात यह है कि यह कहना अधिक तर्कयुकत है कि विभिन्‍न राज्यों को 
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सूची में उल्लिखित विषयों की श्रेणियों में आने वाले विषयों से सम्बन्धित विधि बनाने 
की अनन्य शक्ति होगी और यह कि सूची 2 में ऐसे विषय होंगे, जिन पर राज्यों और 
संघ दोनों को विधि बनाने की समवर्ती शक्ति होगी और फिर इसके बाद यह कहना कि 
जो कुछ शेष रहता है उस पर संघ की शक्ति होगी। इस समय सूची | पर संघ-संसद 
को शक्ति है। श्री अल्लादी ने सुझाव दिया है कि संघ-सूची में जो कुछ दिया हुआ 
है, वह केवल उदाहरण के रूप में होना चाहिये और जो कुछ शेष रहे वह केन्द्र का 
हो। यह रूप अधिक तर्कसंगत होगा कि अमुक-अमुक शक्तियां राज्य की होंगी, अमुक-अमुक 
शक्तियां राज्य और संघ दोनों की होंगी ओर फिर यह कहना कि जो कुछ शेष रह जाती 
हैं वे संघ की होंगी। श्री अल्लादी द्वारा दिया गया इस प्रकार का विभाजन हर प्रकार 
से अधिक तर्कयुक्त तथा अच्छा विभाजन है। जो सुझाव उन्होंने दिया है वह महत्त्वपूर्ण 
सुझाव है और सदन को उनके तर्को पर ध्यान देना चाहिये कि वे मसौदे में इस प्रबन्ध 
को क्‍यों अधिमान देते हैं, जिसमें कि भारतीय सरकार के अधिनियम की धारा 00 की 
नकल मात्र है। संविधान के मसौदे में मसौदा समिति पृष्ठ 00 पर स्वयं यह कहती है- 


“श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर का यह मत था कि विधायी विभाजन के पुराने 
उपक्रम के अनुसरण करने के स्थान में इस खंड का, इस कारण कि अवशिष्ट 
शक्ति संसद को होगी, प्रारम्भ राज्य की विधायी शक्तियों से किया जाये और फिर 
समवर्ती शक्ति संव्यवहत हो और इसके बाद संसद को विधायी शक्तियां हों। चूंकि 
यह प्रश्न केवल रूपरेखा सम्बन्धी था, सदस्यों के बहुमत ने वर्तमान प्रबन्ध में 
परिवर्तन न करने को अधिमान दिया।”' 
मैं नहीं समझ सकता हूं कि मसौदा समिति यह क्‍यों नहीं अनुभव करती है कि यह 
अधिक तर्कयुक्त रूप है। केवल यही तथ्य कि भारतीय सरकार का अधिनियम इस रूप 
में है इस कारण इसे इसी रूप में रखना कोई तर्क नहीं है। अतः मैं सुझाव रखता हूं. 
कि श्री अल्लादी द्वारा सुझाया गया रूप इससे अच्छा रूप है, उसमें कम मुकदमेबाजी है 
और इससे अधिक स्पष्ट है। 
इसके बाद, श्रीमानू, खंड (5) में यह कहा गया है- 
“संघ-संसद अथवा किसी राज्य के विधान मंडल की विधि-निर्माण करने की शक्ति 
का विस्तार उन सब विषयों तक होगा, जो उस विशिष्ट विधान मंडल में निहित 
विधायी प्राधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिये नितान्त आवश्यक है।'' 
श्री अल्लादी ने यह बताया है कि यह खंड आस्ट्रेलिया तथा अमरीका के संविधानों 
के अनुसार है। उन्होंने कहा है कि संविधान के मसौदे में इस प्रभाव का कोई उपबन्ध 
नहीं है कि विधि बनाने की शक्ति के साथ किसी उपबन्ध को विधायी प्राधिकार के 
प्रभावी प्रयोग के लिये नितान्‍्त आवश्यक बनाने की शक्ति है। यह खंड (5) उस शक्ति 
को देता है। इस खंड से यह अनुच्छेद पूर्ण हो जाता है और यह आस्ट्रेलिया और अमरीका 
के संविधानों के उपबंधों की एकरूपता ले आता है। जिस रूप का श्री अल्लादी ने सुझाव 
रखा है वह रूप उत्तम हे तथा उसका विषय भी उत्तम हे और उससे अनुच्छेद के मसौदे 
की कमी पूरी हो जाती है। श्रीमान्‌, मैं अपना संशोधन पेश करता हूं और सदन की स्वीकृति 
के लिये इसे प्रस्तुत करता हूं 
(संशोधन सख्या 2744 और 2745 पेश नहीं किये गये।) 


“अध्यक्ष: क्या कोई कुछ कहना चाहता हे? 
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*थ्री एल. कृष्णास्वामी भारती: कोई नहीं, श्रीमान्‌। 

*भ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगरः हम इस संशोधन को पेश करना नहीं चाहते हैं। 
अध्यक्ष: मैं प्रो. शिव्बनलाल सक्सेना के संशोधन पर मत लूंगा। प्रस्ताव यह हैः 
“कि अनुच्छेद 2!7 के स्थान में निम्न प्रविष्ट किया जाये: 


“2]7, () व॥6 ॥6शा54प्रट ए ॥6 9965 जा शि्वा 4, 8टा०076 4, शत] 9ए९ 
लटाप्रशएट छण०ज़ला (0 ॥बा6 4छ95$ 0 परी€ 9965 0 07 भाए का पीशाल्णा वा 
॥९|270०णा 0 गाशाला$ वधिवाए जांगा) ॥6 2955९5 रण 5पफ्र]०टा5 फ्ल्लीलत का वंश | 
(८०07659ण०वा2 60 ?०्णाटंतर .2८श25]9809५6 ॥90. 


(2) ॥॥6 व€श्ांडवप्रार ण भाए 9986 वा शिवा 4, 8लालवपीर 4, शातों। का ॥१ता70ा 
॥0 ॥6 छ०एटछा5$ प्रात टाप56 () ॥9५6 छ0ज़छा 40 ॥486 4798$ 07 6 9906 0 कार 
छएभा शरण का 72]70 0 782४ शितवाए जाता ॥6 2455९5 एि $5पफ्)]०९०६४ छुललाी6त 
जा ॥॥5 वी, काएशंव6त ॥0फ९एश, ॥90 6 एाआणा एथधाशा शवों] ॥850 43५6 छ०एशछः 
60 ॥976 49ए8$ वा ३टागरांणा 00 ॥6 $क्वा76 गाल जाग 6 वाशाएण ॥आ९१३ णए ॥॥6 
ए्जाणा ता कराए छा वीलारर्णण गाव का 3९ णए 6 6श$]4प्रारट एणा ॥6 9596 शो 
]9ए6€ हिल गा क्ात्‌ 0ण 6 946 38 ॥णा2 38 थातं 38 थि| णा।५ 38 7 45 ॥0 
7ल््पशाभा। 00 था। ७९ ० ॥6 ए्शआंणा एग्वागाशा. 


(३3) का 6काणा 00 ॥6 छ०णछ्ा$ एणालशिा।26 छजछ ॥6 छार्शं०प्र5ड 5प्र52८ा०॥, 6 
एग्जाणा ए्राभाशा। 7439 ॥4706 ३ए98$ 0 ॥6 9९32९, णा गाव भाव 2004 20शथा।य।शा 
णएी 6 एगआाणा त क्ाए भा वरील्ारर्ण का क्‍लकराणा 00 थी वराशा$ ॥0 शिवाए जाता 
6 ९0]95565 ०0 $फ्र]९९०७४ शाप्राश्बाल्व जा वह 2 शातव जा छकाटक थाव जाती0पा 
कञाशुंपवाल6 00 ॥6 इलशाश्ाबा।ज ण 6 णरएणा९, ॥6 एांगर एवाक्राशा आग 3५96 
॥6 टाप्रशएट छ0म्रला 00 पराबठ ]9एछ5 वा कटाॉगांणा [00 थे गराल$ शितवाए शांत] ॥2 
९]35565$ एण  5फ्रा][००5$ शापालाबल्व वा ॥॥58 वा, 


(4) (9) ॥॥6 एगाणा एकाग्रता आव। ॥3ए९6 छ0म़ा 00 7966 ]4ए98 00 6 
9९३०९, णावल्ष क्ाव 2004 20एछगाधशा। णी ॥6 छागव65 वा शा वा छ8टा०तपर6 4. 


(0) $फऑ०ल 0 ॥6 एथालवबे एछ0म्रटा$ णए एक्रागा।शा। प्रात 5प्-5०९८०ा (9) ॥6 
6ह85]|9ाप्रार एण 6 9965 जा शि्रा गा, 8लालतपराल ।, आर ॥4५6 ॥6 90ज28$ 40 ॥96 
[49ए$ वा कलाधांणा 00 गराभशाशा$ ८णगाए जाता] ॥6 070ज़ाह ९0955९४ एस 5प0]९९६: 


शिण्शंवल्व ॥07्रटएशा प40 काए 44ण 9455९6 99 गा छा शाभी। 9ए6९ रहलिटा वा 
भाव ल्‍णा 9 ए् 80 4णा8 भाव 38 जि णाए 38 4 $ ॥0 7९एपश्ाक्षा। 00 थभाए |9ए 
णए परी€ एाआंणा शथ्राक्राशा. 


(5) ॥॥#6 एछ०ए़ल्' 0 6श8]46 शंग्रष्षा ण 6 एगआंणा एथ्ावक्रााश 0 ॥6 4,2958]9प7९ 
रण क्ाए 996 आगे ालाव 00 थी ग्राधारा$ ९55९ाएंवों 00 6 राटल्टाएट रूलटांइ6 ए 
॥6 6श8]9/ए6 कप्रा0गाजए ए८छ९९ का 6 छथााटपरॉ ॥69$4प्रा८, 
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(6) शेशाला 3 4ए 0 8 86 [5 वाट0गाडंडलशा शांति & 8_एछ णएा वीर छांगा 
शिक्राभाशा। 0 0 थाए ल्हांगा? 48ए जा 7259९९ 00 था एण ॥6 7रभाश'$ शाप्राटाव2०0 
गा वंश 4 छा त0आऊ वी), 06 4एछ एणी 6 एशीवशिाशा णए 38 76 ८७४९८ 749 09९, ॥2 
ल्ञांशाए |4ण शवों फाल्एथं। भाव वी6 ॥9छ णएी 6 98986 शाधोी। क्‍00 ॥6 €्ॉशा 
7कूपशाभाटए 96 एंव, 7 


[27. () अनुसूची | के भाग (॥) में के राज्यों के विधान-मंडल को राज्य 
अथवा उसके किसी भाग के लिये सूची | (प्रान्तीय विधायी सूची सम्बन्धी) में 
उल्लिखित विषयों की श्रेणियों में आने वाले विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने 
की अनन्य शक्ति प्राप्त होगी। 


(2) 


(3 


जि 


(4 


जि 


(5) 


खंड | के अधीन शक्तियों के साथ-साथ अनुसूची | के भाग (॥) में 
के किसी राज्य के विधान मंडल को राज्य अथवा उसके किसी भाग के 
लिये सूची 2 में उल्लिखित विषयों की श्रेणियों में आने वाले विषयों के 
सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति होगी, परन्तु संघ-संसद को भी उन्हीं विषयों 
के सम्बन्ध में संघ के समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि 
बनाने की शक्ति प्राप्त होगी और राज्य के विधान मंडल का अधिनियम राज्य 
में तथा राज्य के लिये तब तक और केवल वहीं तक प्रभावी होगा जहां 
तक वह संघ-संसद के किसी अधिनियम के विरुद्ध नहीं है। 


पूर्व उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के साथ-साथ संघ-संसद संघ अथवा उसके 
किसी भाग की शान्ति अथवा व्यवस्था और सुशासन के लिये सूची | में 
प्रमाणित विषयों की श्रेणियों में आने वाले समस्त विषयों के सम्बन्ध में विधि 
बना सकेगी और विशेषकर तथा उपरोक्त (खंड) की साधारणतया का विरोध 
किये बिना संघ-संसद की सूची 3 में गिनाये गये विषयो की श्रेणियों में 
आने वाले समस्त विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त 
होगी। 
(क) संघ-संसद को अनुसूची | के भाग (2) में के राज्यों की शान्ति, 
व्यवस्था तथा सुशासन के लिये विधि बनाने की शक्ति प्राप्त होगी। 


(ख) उपधारा (क) के अन्तर्गत संसद की साधारण शक्तियों के अधीन 
अनुसूची | के भाग 2 में के राज्यों के विधान मंडल को विषयों 
की निम्न श्रेणियों में आने वाले विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने 
की शक्ति होगी। 


परन्तु उस एकक द्वारा पारित की गई कोई विधि उस एकक में अथवा उसके 
लिये तब तक और केवल वहीं तक प्रभावी होगी जहां तक वह संघ-संसद 
की किसी विधि के विरुद्ध नहीं है। 


संघ-संसद अथवा किसी राज्य के विधान मंडल की विधि निर्माण करने की 
शक्ति का विस्तार उन सब विषयों तक होगा जो उस विशिष्ट विधान मंडल 
में निहित विधायी प्राधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिये नितान्‍न्त आवश्यक हे। 
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[ अध्यक्ष | 


(6) सूची | अथवा (सूची 2) में गिनाये गये किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य 
की विधि यदि संघ-संसद की विधि अथवा किसी वर्तमान विधि से असंगत 
है, तो संसद की विधि अथवा वर्तमान विधि, जैसी भी स्थिति हो, प्रचलित 
रहेगी और विरोध की मात्रा तक राज्य की विधि शून्य होगी।] 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
*अ्ध्यक्ष: प्रस्ताव यह हैः 


“कि अनुच्छेद 2]7 के खंड (2) में नतल्डा इपट८९९८कांए टाप5८' ( आगामी 
अनुवर्त्ती खंड) शब्दों के स्थान में “०४४४८ (3)' [खंड (3)] शब्द, कोष्ठक और 
संख्या तथा फञा्टथ्वाए 20452! (पूर्ववर्ती खंड) शब्दों के स्थान में “2905८ 
()' [खंड ()] शब्द, कोष्ठक और संख्या रखे जाये।”! 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है: 


“कि अनुच्छेद 277 के खंड (2) में था 7” (भाग ) शब्द और संख्या के 
पश्चात्‌ “० ?थ॥ ता! (अथवा भाग 3) शब्द और संख्या प्रविष्ट की जाये।'! 


संशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 


“कि अनुच्छेद 277 के खंड (3) में शव 7” (भाग ) शब्द और संख्या के 
पश्चात्‌ “० ?थ7॥ त॥! (अथवा भाग 3) शब्द और संख्या प्रविष्ट की जाये।'! 


संशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 
“कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 2!7 संविधान का अंग बने।'' 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में अनुच्छेद 277 संविधान में प्रविष्ट किया गया। 
अनुच्छेद 28 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः श्रीमान्‌ू, मसौदा-समिति द्वारा बाद में पुनरीक्षण करने से 


यह अनुच्छेद आवश्यक नहीं समझा गया। अत: इस अनुच्छेद पर सदन में मत लिया जा 
सकता है और यदि सदन चाहे तो यह अस्वीकार किया जा सकता हे। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 
“कि अनुच्छेद 2!8 संविधान का अंग बने।”! 
प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। 
अनुच्छेद 2/8 संविधान से अपमार्जित किया गया। 


संविधान का प्रारूप [4203 


अनुच्छेद 29 
“अध्यक्ष: हम अनुच्छेद 29 को लेंगे। 
(संशोधन संख्या 2749 पेश नहीं किया गया।) 
प्रस्ताव यह है: 
“कि अनुच्छेद 279 संविधान का अंग बने।”! 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
अनुच्छेद 279 संविधान में ग्रविष्ट किया गया। 
अनुच्छेद 220 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: क्‍या मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि अनुच्छेद 220, 
22] और 222 पर साथ-साथ मत लिया जाये, क्‍योंकि मसौदा-समिति इन्हें आवश्यक नहीं 


समझती हे। 
अध्यक्ष: में इन पर अलग-अलग मत लूंगा। 
(संशोधन सख्या 2757 और 2752 पेश नहीं किये गये।) 
प्रस्ताव यह है: 
“कि अनुच्छेद 220 संविधान का अंग बने।”” 
प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। 
अनुच्छेद 220 संविधान से अपमार्जित किया गया। 
अनुच्छेद 227 
“अध्यक्ष: इस अनुच्छेद पर कोई संशोधन नहीं हे। 
प्रस्ताव यह है: 
“कि अनुच्छेद 22। संविधान का अंग बने।”! 
प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। 
अनुच्छेद 22/ संविधान से अपमार्जित किया गया। 
अनुच्छेद 222 
“अध्यक्ष: इस अनुच्छेद पर भी कोई संशोधन नहीं है। 
प्रस्ताव यह है: 
“कि अनुच्छेद 222 संविधान का अंग बने।”! 
प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। 
अनुच्छेद 222 संविधान से अपमार्जित किया गया। 
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अनुच्छेद 223 
अध्यक्ष: इस अनुच्छेद पर कई संशोधन हें। 
(संशोधन संख्या 2754 से 2759 तक पेश नहीं किये गये।) 
प्रस्ताव यह है; 
“कि अनुच्छेद 223 संविधान का अंग बने।”” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
अनुच्छेद 223 संविधान में ग्रविष्ट किया गया। 
अनुच्छेद 224 
*माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः मैं चाहता हूं कि अनुच्छेद 224 और 225 स्थगित 
रखे जायें। 
*अध्यक्ष: अनुच्छेद 224 और 225 स्थगित किये जाते हैं। 
अनुच्छेद 226 


“माननीय डा. बी,आर, अम्बेडकरः में औपचारिक रूप में संशोधन संख्या 2775 को 
पेश करता हूं। 


इसके बाद मैं उस पर एक संशोधन पेश करता हुं। 
श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची में संशोधन संख्या 2775 के स्थान में निम्न संशोधन 
रखा जाये: 


“कि अनुच्छेद 226 का पुनरांकन अनुच्छेद 226 के खंड () के रूप में किया 
जाये, और 


(क) इस प्रकार पुनरांकित उपर्युक्त खंड के अंत में 'ज़]९ ॥6 7250पांणा 7शाका।5 
7 0ण००' (जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है) शब्द प्रविष्ट किये जायें; तथा 


(ख) इस प्रकार पुनरांकित उपुर्यक्त अनुच्छेद 226 के खंड () के पश्चात्‌ निम्न 
खंड प्रविष्ट किये जायें: 


(9) ४ 6 ९१6 ०0 ॥6 $20 टाइट 35 50 ॥शाप्रा॥0०९९ ॥॥6 ए005 'ए॥]6 ॥॥6 
7९50]प07 कशाधाड का [०6 986 3क्‍960; थाव 


(0) भी ९485९ () ण भार 226, 358 50 ॥शाप्रा7०९2१, ॥6 क्‍0॥0ज़ा९9 टॉप7565 
706 30060: 
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"(2) ७ 650प07 79955९6 प्रात टा8प5९ () णी कां$ भार जी कलाशा।) वा 
स0 ०6 0 छपलाी एलथाए०गव 70 टटकाएश णार हढथ्का 38 743979 926 छए८लाील्व एालला : 


गि०्जणंवल्त पा वी भाव 50 गीला 38 3 7650प00ण कृुएाणशाश ॥6 टणाप्राप्रक्षाट८ 
गा 6 रण क्षाए पट 7680प7गणा 45$ 99$5९९ वा 6 गरधालशः छाए्ंवत गा ९4प५४९ 
(]) णी ॥35 कराटी2, इप्रटा 7680पाणा जीव] ८णावापढ की णरठ 0 3 पिपिल छ०ग009 
णा णा€ ए९था ॥णा 6 (४8 णा ज़ांसा प्राव्षा पणां$ टीगप्रृषठट वी फ़०्पराव णगीशफजांइट 
]98५ए6 ९९३४७४९९ (0 ४96 गा 0०८. 


(3) 43 ]4एछ ॥446 फऐज़ एशक्वाक्राला ज़ांला एबगभालशा। फ़ण्परात 70 पा 0 ॥6 
7999९ एात 3 76500 प्रात 295९ () ए शा5$ ्ा।0]6 ॥8ए९ >ला ०णाफुटला 
600 ॥906 ४॥9 0 06 €छाशा। णी 6 साटणाएशांथारज़ 22856 [0 43ए6९ शहलिट णा 06 
रज़ागांणा णी 3 9०१04 ०0 अंजू ॥णा5 थीं ॥6 7650प70 ॥35 ९९३४5९८१ (00 096 
6-07०९, ७€०कां 38 7059628 पर॥95 606 णा णा।[866 [0 968 8076 ४9००6 (८ 
छजाभांणा एणी 6 524 छछला05. 


[(2) खंड () के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि 
के लिये प्रवृत्त रहेगा जेसा कि उसमें उल्लिखित होः 


परन्तु यदि और जितनी बार, किसी ऐसे संकल्प को प्रवृत्त बनाये रखने का 
अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड () में उपबन्धित रीति से पारित हो 
जाये तो ऐसा संकल्प उस तारीख से आगे, जिसको कि वह इस खंड के 
अधीन अन्यथा प्रवृत्त न रहता, एक वर्ष की और कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा। 


(3) संसद द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे संसद खंड (]) के अधीन संकल्प 
के पारण के अभाव में बनाने में सक्षम न होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने 
से छः: मास की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन 
बातों के अतिरिक्त प्रभावी न होगी, जो उक्त कालावधि की समाप्ति से पूर्व 
की गई या की जाने से छोड़ दी गई है।] 


(संशोधन संख्या 2776 पेश नहीं किया गया।) 


“प्रो, शिब्बन लाल सक्सेना: अध्यक्ष महोदय, यह बड़े झगड़े का अनुच्छेद हे और 
डा. अम्बेडकर ने अपने संशोधन से झगड़े की कुछ मात्रा को कम करने का प्रयत्न किया 
है परन्तु मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन ने इस अनुच्छेद को उस प्रयोजन 
के लिये लगभग व्यर्थ सा कर दिया है जिसके लिये यह रखा गया था। इस अनुच्छेद 
का यह उद्देश्य था कि यदि प्रान्तों की एक बडी संख्या ने यह चाहा कि कुछ विषयों 
में उनमें परस्पर मेल हो और चूंकि उन्हें अकेले उन प्रान्तों में मेल के लिये कोई ऐसी 
विधि बनाने का अधिकार नहीं है, वे राज्य-परिषद्‌ में अपने प्रतिनिधियों से दो-तिहाई 
के बहुमत से संसद को इस विषय पर विधि बनाने की शक्ति देने वाला संकल्प पारित 
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करने के लिये कहें। उदाहरण के रूप में हम यह मान लें कि चार या पांच प्रान्तों में 
खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में आपात हे। यदि इन प्रान्तों में खाद्य-नियंत्रण अथवा वितरण 
सम्बन्धी कोई विधि नहीं है, तो आपात का सामना करने के लिये किसी एक प्रान्त द्वारा 
कोई विधि पारित करने से कोई लाभ न होगा, क्योंकि खाद्य तो प्रान्तीय विषय है और 
इस कारण केन्द्र को उसके बारे में विधान बनाने का अधिकार नहीं होगा। अत: यह अनुच्छेद 
केवल उत्तर सदन को संसद से कोई ऐसी विधि पारित करने हेतु निवेदन करने के लिये 
दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करने की शक्ति देता है, जो आपात को दूर कर सके 
और इन चार या पांच प्रान्तों की सहायता कर सके। 


श्रीमान्‌ू, मूल रूप में इस अनुच्छेद से समय की बिना किसी परिसीमा के यह शक्ति 
देने का अभिप्राय था और उसका यह अर्थ हुआ कि जब तक आपात रहे, तब तक वह 
रह सकता था। परन्तु कुछ लोगों ने इस अनुच्छेद में प्रान्तीय स्वायत्त शासन की शक्तियों 
का परिसीमन देखा और इस कारण उन्होंने पुराने अनुच्छेद का विरोध किया और डा. अम्बेडकर 
का यह संशोधन उस विचार बिन्दु की पूर्ति के लिये है। कालावधि को कम करके एक 
वर्ष तक की रखने से मैं नहीं समझ पाता हूं कि आपात का वास्तव में किस प्रकार 
सामना किया जायेगा। अत: प्रत्येक वर्ष राज्य-परिषद्‌ का मत लेना पड़ेगा और यदि परिषद्‌ 
दूसरी वर्ष के लिये अवधि विस्तार करने के लिये सहमत है तो संसद द्वारा गत वर्ष का 
उपक्रम किया हुआ विधान लागू रहेगा। मतदान की अनिश्चितता के कारण मैं नहीं समझ 
पाता हूं कि कोई बड़ी योजना का उपक्रम किया जा सके। अत: मैं समझता हूं कि यह 
कहने से कि प्रतिवर्ष एक नया संकल्प पारित किया जाये, यह कहना बहुत अच्छा होगा 
कि कम से कम सर्वप्रथम तो राज्य-परिषद्‌ का संकल्प तीन वर्ष के लिये शक्ति प्रदान 
करेगा और उसके बाद उसका विस्तार एक-एक वर्ष के लिये हो सकेगा जब तक कि 
आपात समाप्त न हो जाये। अतः मैं समझता हूं कि यदि उस प्रयोजन की पूर्ति करना 
है जिसके लिये यह अनुच्छेद रखा गया है तो एक वर्ष की अवधि को सर्वप्रथम तीन 
वर्ष की अवधि में परिवर्तित किया जाये और फिर बाद में एक वर्ष के लिये। यह बहुत 
कुछ सम्भव है कि दूसरी वर्ष एक तिहाई सदस्यों का नव निर्वाचन हो जाये और वे उस 
विधि को पारित न करें और ऐसा हो सकता है कि प्रथम वर्ष खर्च किया हुआ धन 
व्यर्थ जाये। एक वर्ष की अवधि नियत करने से बड़ी हानि हो सकती है। अतः मैं डाक्टर 
अम्बेडकर से निवेदन करूंगा कि वे स्वयं यह कह कर कि प्रथम तीन वर्ष जो, यदि 
अपेक्षित हो तो एक-एक वर्ष के लिये और बढाया जा सकेगा, इस संशोधन में संशोधन 
करेंगे। अमरीका में, वास्तव में जहां कि संसद को उन विषयों पर विधान बनाने का कोई 
अधिकार नहीं है जो राज्यों के क्षेत्राधिकार में हैं, वहां यह अनुभव किया गया है कि 
ऐसे आपात का सामना करने में बड़ी कठिनाई होती है और वे अपनी योजनाओं को, जिनके 
लिये राज्यों की सहमति अपेक्षित है, उन योजनाओं में वित्तीय सहायता देने के प्रलोभन 
द्वारा सफल बना सकते हैं। यह अनुच्छेद इस कठिनाई को दूर करने के लिये रखा गया 
था। अतः मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इतनी देर के बाद भी इस अवधि को तीन 
वर्ष की अवधि के रूप में नियत किया जाये, क्‍योंकि जिस रूप में यह अनुच्छेद वर्तमान 
है उस रूप में यह निरर्थक है। 
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*थ्री एच.वी. पातस्कर (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
अनुच्छेद है और मैं समझता हूं कि जहां तक राज्य की शक्तियों के प्रश्न का सम्बन्ध 
है वहां तक इस पर अधिक ध्यान देना चाहिये। 


जिन उपबन्धों को हम पारित कर चुके हैं उनके निर्देश से हमारे पास तीन सूचियां-. 
(]) संघ-सूची जिसमें वे विषय हैं जिनको अनियमित करने के लिये विधि पारित करने 
का क्षेत्राधिकार पूर्णया संसद को है (2) समवर्ती सूची जिसके लिये राज्य तथा संसद 
दोनों विधान बना सकते हैं और इस संबंध में संसद का विधान राज्य द्वारा पारित विधान 
के समक्ष अधिक माना जायेगा (3) राज्य-सूची अर्थात्‌ वह जिसके लिये विधान पारित 
का क्षेत्राधिकार केवल राज्यों को होगा। मैं इस बात की ओर भी सदस्यों का ध्यान आकर्षित 
करना चाहूंगा कि इन सूचियों में से किसी सूची के क्षेत्र से जो बाहर रह जाते हें वे 
विषय संघ-संसद को दिये जा रहे अर्थात्‌ समस्त अवशिष्ट शक्तियां संघ-संसद को हैं। अतः 
राज्यों के लिये जो शक्तियां रह जायेंगी वे हैं, जिनका उन सूची में समावेश किया जायेगा, 
जो बाद में राज्य सूची के नाम से विनिश्चित की जायेंगी। 


देश की परिस्थिति पर ध्यान देते हुए सदन को यह अधिकार होगा कि वह राज्य-सूची 
में समाविष्ट किये जाने वाले विषयों की संख्या कम कर दे। विभिन्‍न कारणों वश ऐसा 
करना पडेगा। खाद्य की विकट समस्या है जो केवल हमें ही नहीं वरन संसार के अनेक 
अन्य देशों को भी भयभीत किये हुये है। यह आवश्यक हो सकता है कि इस विषय 
को संघ-संसद अपने हाथ में ले ले। इसी प्रकार ऐसे और भी विषय हो सकते हैं जो 
देश की शान्ति और सुरक्षा के लिये आवश्यक हों। और यह आवश्यक हो सकता है कि 
कुछ विषय जो प्रारंभ में राज्य-सूची में समाविष्ट थे, उनको संघ सूची में समाविष्ट करना 
पड़े। इन परिस्थितियों के अधीन यह गंभीर विचार का विषय है कि क्‍या हम इस समय 
इस अनुच्छेद 226 का अधिनियम बनायें। 


यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें राज्य केवल उस 
क्षेत्र के लिये विधान बना सकता है जो उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है और ऐसी समस्या 
उत्पन्न हो सकती है जिसके लिये यह अपेक्षित हो कि विधान ऐसा होना चाहिये, जो 
एक राज्य से अधिक के लिये प्रयोज्य हो तो इस दशा में वास्तव में यह आवश्यक हो 
जाता है कि संघ-संसद उस विधान को पारित करे क्योंकि राज्य को ऐसे विधान पारित 
करने की कोई शक्ति नहीं है। पर इसके लिये हम अनुच्छेद 229 में उपबंध बना रहे 
हैं और यदि राज्य सभा और परिषद, यदि परिषद्‌ है तो, दोनों इस प्रकार का विनिश्चय 
करती हैं तो संघ-संसद को राज्य के विषय के सम्बन्ध में भी विधान बनाने की शक्ति 
दी जायेगी। मेरे विचार से यह भी आवश्यक है पर इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करना 
है कि क्‍या अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति आवश्यक है और उसकी क्या-क्या उलझनें 
हैं। अनुच्छेद 226 में यह कहा गया है: “इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी 
बात के होते हुए भी यदि राज्य परिषद्‌ न उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो 
तिहाई से अनन्य संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में 
यह आवश्यक तथा इष्टकर है कि संसद............. । जिस मुख्य आधार पर इस शक्ति का 
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देना प्रस्थापित किया गया है वह यह हे कि राष्ट्रीय हित में संसद राज्यों के लिये विधि 
बनाये। यदि वास्तव में राष्ट्रीय हित का विषय है, तो मैं नहीं समझ पाता हूं राज्य स्वयं 
विधान पारित क्‍यों नहीं करेगा अथवा संसद द्वारा विधान बनाये जाने के लिये सम्मति देने 
के लिये क्‍यों इच्छुक न होगा। हम यह क्‍यों सोच लें कि राज्य इस प्रकार के अराष्ट्रीय 
रुख को अपनायेगा? संविधान में ऐसे अन्य प्रावधान हैं जिनके अधीन राष्ट्रीय हित, आपात 
इत्यादि के आधार पर संसद हस्तक्षेप कर सकती है। अनुच्छेद 226 में विशेषकर ये शब्द 
“राष्ट्रीय हित में संसद विधि बनाये” कुछ ऐसे हैं जिनसे यह बोध होता है कि केन्द्र 
के लिये यह अपेक्षित है कि राष्ट्रीय हित के विषय में संसद विधि बनाये जिसको पारित 
करने के लिये राज्य तैयार नहीं है। थोड़े से विषय जो राज्य द्वारा विधान बनाने के लिये 
छोड़े गये हैं उनके प्रति मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की बहुत कम सम्भावना 
है। में समझता हूं कि अनुच्छेद 226 की कोई आवश्यकता नहीं है। हां, जैसा कि मैंने 
कहा था किसी विशेष परिणाम पर पहुंचने के पूर्व इस पर वाद-विवाद होना चाहिये। मैं 
यह नहीं कहता हूं कि मैं इसके विपक्ष में हूं, मैं इसे मानने के लिये तैयार हूं क्योंकि 
कोई व्यक्ति भिन्‍न परिणाम तक पहुंच सकता है। दूसरे पक्ष के विचारों पर सोचने के बाद 
मैं केवल यह बता देना चाहता हूं कि किसी भी विचार बिन्दु से यह सुखकर नहीं होगा 
कि सब पहलुओं पर विचार किये बिना इस अनुच्छेद को पारित होने दिया जाये। 


*थ्री ओ.वी. अलगेसन (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस अनुच्छेद में 
बड़ी दृष्टता दृष्टिगोचर होती हैं। एक ओर यह कहा जाता है कि यह आगे आने वाले अनुच्छेद 
229 का विस्तृत तथा परोक्ष कथन है। यदि यह उतना ही निष्पाप हे जितना कि अनुच्छेद 
229 तो मेरा विचार यह है कि यह व्यर्थ है। राज्य-सूची के विषयों में राज्य-परिषद्‌ के 
अभिकरण से केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने की व्यवस्था इस अनुच्छेद में की गई 
है। यह कहा जाता है कि रक्षात्मक बात यह है कि राज्य-परिषद्‌ में विभिन्‍न राज्यों के 
प्रतिनिधि बैठेंगे और वे सम्बद्ध राज्य की कदाचित्‌ उपेक्षा न करें और इसकी पुष्टि के 
लिये खाद्य का चित्र प्रस्तुत किया गया है। खाद्य जैसे विषयों में यदि केन्द्र हस्तक्षेप करता 
है और राज्यों की सहायता करता है, तो यह सम्बन्ध राज्यों के हित की बात होगी। ऐसी 
दशाओं में राज्य अवश्य अनुच्छेद 229 में दिये हुए उपबन्धों से लाभ उठायेंगे। उनमें केन्द्र 
से यह निवेदन करने की सद्भावना होगी कि केन्द्र हस्तक्षेप करे और ऐसे विषयों पर 
विधान बनाये, जिनको संव्यवहत करना उनकी शक्ति अथवा सामर्थ्य से परे है। मैं 
डा. अम्बेडकर के सम्मुख एक सीधा सा प्रश्न रखूंगा। उदाहरणार्थ इस समय हैदराबाद के राज्य 
और मद्रास प्रेसीडेंसी में कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन दोनों राज्यों के कुछ सीमा 
क्षेत्रों की लोक शान्ति में विष्न पड़ता है। तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह समुचित 
होगा कि ऐसी परिस्थितियों के अधीन केन्द्र हस्तक्षेप करे और सम्बद्ध दोनों राज्यों से विधि 
और व्यवस्था का कार्य ले ले। श्रीमानू, मुझे विश्वास है कि यदि ऐसी बात होती है तो 
वह प्रान्तीय स्वायत्त शासन का उपहास होगा। अत: मेरा यह कहना है कि यह अनुच्छेद 
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यदि अनुच्छेद 229 का विस्तृत कथन मात्र है तो यह व्यर्थ है और यदि इसके पीछे 
कोई रहस्य है और यदि यह विचार है कि केन्द्र अनुच्छेद 229 में जो कुछ दिया गया 
है उससे और आगे बढ़े तो यह वास्तव में दुष्टतापूर्ण है और इसको यहां नहीं रखना चाहिये। 
डा. अम्बेडकर के मूल संशोधन में तीन वर्ष के लिये व्यवस्था की गई है। मैं अपने उन 
मित्रों से जिनके ये विचार हैं कि यह आवश्यक है कि तीन वर्ष का उपबन्ध रखा जाये 
यह जानना चाहूंगा कि क्या किसी आपात को आपात कहा जा सकता है, यदि वह तीन 
वर्ष अथवा इससे अधिक समय के लिये रहे। वह आपात न रहेगा वह तो एक स्थायी 
रूप हो जायेगा। अतः वर्तमान अनुच्छेद में इस धारा की शक्ति में रूप मद करने का 
प्रयत्त किया गया है जिसमें प्रांतीय स्वायत्त शासन में हस्तक्षेप करने की दृष्टता के लिये 
महान शक्ति है। इतने समय के पश्चात्‌ इस स्थिति में भी मैं डा. अम्बेडकर से निवेदन 
करूंगा कि यदि वे ले सके तो उस अनुच्छेद को वापस ले लें और यह आश्वासन दें 
कि प्रान्तीय स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं होगा। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 226 पर डा. अम्बेडकर द्वारा 
पेश किये गये संशोधन के लिये कुछ व्याख्या निःसंदेह रूप में अपेक्षित हैं। मैंने अपने 
माननीय मित्र श्री पातस्कर की तथा मित्र श्री अलगेसन की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। सदन 
यह अनुभव करेगा कि डा. अम्बेडकर के संशोधन द्वारा संशोधित रूप में यह अनुच्छेद 
उस अनुच्छेद से सर्वथा भिन्‍न है जो मूल रूप में मसौदा में था और यह अनुच्छेद जिस 
रूप में मसौदे में मूलतः था, उससे यह आशय था कि वह किसी भी कमी को जो 
शक्तियों के वितरण में विद्यमान हो उसे पूरी करे। जिन शक्तियों में कि यह आवश्यक 
था कि अनुच्छेद 229 द्वारा सूचित आदेशिका का पालन किये बिना केन्द्र प्रान्तों की 
कार्यवाहियों को शीघ्र समान रूप में लाये तथा उन दशाओं को भी ले ले जहां कि कुछ 
अच्छादन की मात्रा हो। मूलतः जिस रूप में संशोधन था उसमें यह भी लाभ था कि 
उसके द्वारा उस खास विषय पर शक्ति प्रयोग करने का प्रयत्त किया गया था, जिसको 
केन्द्र अपनी और राज्य-परिषद्‌ द्वारा पारित संकल्प द्वारा आकर्षित किये हुए था; यह उसका 
मुख्य दोष था। जब कोई खास कार्यवाही की जाती थी और प्रान्तीय स्वायत्तता के क््षेत्र 
का अपहरण किया जाता था, कदाचित यह बहुत ही आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाही के 
प्रवृत्त बने रहने के लिये कोई समय-सीमा होनी चाहिये। समवर्ती सूची में स्थायी रूप 
से उस विषय को रख देने से कोई लाभ नहीं। इसमें मुझे सन्देह नहीं है कि विषय के 
इस पहलू पर ही डा. अम्बेडकर ने अपने पहले संशोधन की सूचना दी थी; अर्थात्‌ उस 
कार्यवाही के क्षेत्र को परिसीमित करना, जिसको संसद अनुच्छेद 226 में दी हुई रीति 
के अनुसार विहित प्राधिकरण द्वारा तीन वर्ष के लिये कर सकती थी। उस योजना के 
अनुसार तीन वर्ष के लिये अवधि को बढ़ाने पर तथा इसके पश्चात्‌ और भी बढ़ाने पर 
कोई आपत्ति नहीं होगी यदि उस विशिष्ट संकल्प के समाप्त होने तथा उन्हीं 
आधारों पर नये संकल्प के पेश होने में कुछ समय व्यतीत होने दिया जाता। इस अनुच्छेद 
की योजना पर मेरे माननीय मित्र श्री पातस्कर तथा उनसे पूर्व वक्ता ने जो आपत्ति उठाई 
है उनमें मुझे कोई तर्क की शक्ति नहीं दिखाई देती है। मैं उन लोगों में से हूं जो यह 
विश्वास रखते हैं, दृढ़ विश्वास रखते हैं कि प्रान्तों को कार्य करने के लिये जो कुछ 
भी क्षेत्र हम सौंपे, हम उनको उस क्षेत्र में पूर्ण भार दे दें--यह उन सैद्धांतिक कारणों के 
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प्रति किसी दृढ़ अनशक्ति के आधार पर नहीं है कि जिस फैडरल प्रणाली को हमने ग्रहण 
किया है वह पवित्र हो और हमारे यहां कनाडा के समान मिश्रित प्रकार की फैडरल प्रणाली 
न हो, वरन्‌ केवल इसलिये कि मैं समझता हूं कि प्रान्तीय मंत्रियों के उत्तरदायित्व उन 
पर स्पष्ट रूप से रखे जायें और उनको ऐसा अवसर न दिया जाये कि वे केन्द्र और 
प्रान्तों में विभकत उत्तरदायित्व की आडु में शरण ले लें। श्रीमानू, इस विशिष्ट विषय पर 
मेरे दृढ़ विचार हैं और मैं यह समझता हूं कि शक्तियों के बंटवारे के इस समूचे अध्याय 
पर जिस समय हम विचार करें, उस समय हम सदैव इस खास तथ्य को ध्यान में रखे। 
यह कोई बात नहीं है कि जो शक्तियां प्रान्तों को दी जाती हैं उनका क्षेत्र अधिक विस्तृत 
नहीं है। इससे वास्तव में प्रान्तों में सुचारू रूप से कार्यवाही करने में हस्तक्षेप नहीं होता 
है, जब तक कि प्रान्तों को बांट में दी जाने वाली शक्तियों की योजना के अन्तर्गत केन्द्र 
द्वारा हस्तक्षेप नहीं होता। इस दृष्टिकोण से देखने पर मूलतः: जिस रूप में अनुच्छेद 226 
था, वह वास्तव में आपत्तिजनक था कि इस बात के होते हुए भी कि केन्द्र को उस 
राज्य-परिषद्‌ से शक्ति मिलती थी, जिसमें अंगभूत राज्यों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व 
है और संसद को शक्ति प्रदान करने वाला अधिनियम दो तिहाई के बहुमत से है, जिसका 
यह अर्थ था कि राज्य इस बात से सहमत है कि केन्द्र उस प्रान्तीय शक्ति को अपनी 
ओर आकर्षित करे। मैं यह समझता हूं कि शायद केन्द्र को प्रांतों से अधिक शक्तियां 
आकर्षित कराने के लिये प्रोत्साहन देने का यह एक किंचित मात्र साधन माना जा सकता 
है, जिससे कि वास्तविक महत्त्वपूर्ण विषयों पर कार्यवाही की समनुरूपता के प्रयोजनार्थ 
केन्द्र में शक्तियों के केन्द्रित करने की आदेशिका में यह साधारण विचार कि केन्द्र 
को अधिक महान्‌ शक्तियां मिले, स्वीकार कर लिया जाये। दूसरे दृष्टिकोण से विचार 
करने पर अर्थात्‌ आर्थिक उद्देश्य के दृष्टिकोण से, जिसके लिये हम वचनबद्ध हैं--केन्द्र 
का आर्थिक विषयों में हस्तक्षेप औपचारिक आवश्यकता से अधिक आवश्यक हो जाता 
है---ये सब बातें मिल कर अवश्य ही राज्यों से छीन कर केन्द्र में अधिक शक्तियां 
केन्द्रित करने की ओर अग्रसर होंगी और यह भी सत्य है कि आज जिस रूप में अन्य 
संघ-शासन अथवा अर्ध संघ-शासन व्यवस्थायें विद्यमान हैं जेसे कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका, 
आस्ट्रेलिया और कनाडा में जेसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वेसे चाहे सांवैधानिक 
रूप से अथवा न्यायपालिका की उद्घोषणओं के आधार पर अथवा काल की आवश्यकता 
के कारण हम देखते हैं कि केन्द्र अपनी ओर अधिक से अधिक शक्ति आकर्षण करने 
की ओर शीघ्रता से बढ़ रहा है। यहां तक कि युद्धोत्तर कालीन उपक्रमों की पूर्ति हेतु 
फेडरल मंत्रिमंडल द्वारा केन्द्र के लिये अधिक शक्तियों की मांग के सम्बन्ध में आस्ट्रेलिया 
के लोगों का जनमत में विरोध मत पारित होने से हमें केन्द्र के शक्ति आकर्षण करने 
के आन्दोलन में अवरोध दिखाई दिया है। आस्ट्रेलिया में जो कुछ हुआ उससे हमें सबक 
सीखना चाहिये, जब कि जनमत के पक्ष में केवल एक ही पक्ष नहीं वरन दोनों पक्ष 
थे। दोनों पक्ष केन्द्र के लये अधिक शक्ति चाहते थे परन्तु दुर्भाग्य से जनमत ने उसे 
अस्वीकार किया। अतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शक्ति वितरण की इस योजना में 
जिसको परिवर्द्धा इसके बाद के अध्याय मे आने वाली वित्तीय शक्तियों से किया जायेगा 
और अन्त में अनुसूची 3 के तीनों भागों की योजना द्वारा किया जायेगा, हमको प्रान्तों के 
लिये अथवा जिनको अब राज्य कहा जाता है उनके लिये कुछ शक्तियां पूर्ण रूप में छोड़ 
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देनी चाहिये। उचित समय आने पर मैं यह सुझाव रखूंगा कि मुख्य कारणवश जहां विभिन्‍न 
एककों की कार्यवाही में समानता लाने की शक्तियां केन्द्र के लिये आवश्यक हों वहां 
यह अच्छा होगा कि उस विषय को राज्य सूची में रखने और इस क्षेत्र में अनेक अन्य 
प्रकारों से हस्तक्षेप करने की सुविधा देने की अपेक्षा समवर्ती सूची में रखा जाये। केवल 
इसी प्रकार नहीं जिसका विचार इस अनुच्छेद में रखा गया है वरन्‌ और भी प्रकार हैं 
और समय आने पर उन प्रकारों पर विचार व्यक्त करने और उनके प्रयोग के विरुद्ध रक्षा 
कवचों का सुझाव देने के लिये काफी वक्‍त मिलेगा। अत: यद्यपि मैं भी यह मानता हूं, 
कि मूल रूप में यह अनुच्छेद आपत्तिजजकक था और यदि मैं पूर्व वक्‍ता का शब्द प्रयोग 
में ला सकता हूं, तो वह दुष्टतापूर्ण भी था और ऐसा था जो राज्य के पास उत्तरदायित्व 
जितनी पूर्ण मात्रा में रहना चाहिये था उसे वह राज्य से अलग करने वाला था, पर मैं 
समझता हूं कि अनुच्छेद 226 के विरुद्ध इस आपत्ति के सार का यह संशोधन अपहरण 
करता है। हां, मैं अपने मित्र श्री पातस्कर के तर्क को समझ सकता हूं, जो कदाचित्‌ 
अनुच्छेद 226 के उपबन्ध की आवश्यकता को तो समझ सकते हें, परन्तु संशोधन में जिस 
उपबन्ध पर विचार है उसकी आवश्यकता की नहीं समझ पाते हैं; विशेषकर अनुवर्ती अनुच्छेद 
229 के होने के कारण। श्रीमान्‌, शायद श्री पातस्कर ने अनुच्छेद 229 के क्षेत्र को नहीं 
समझा है जो कि एक ऐसी ही धारा का पुनरूप है; अर्थात्‌ भारतीय सरकार के अधिनियम 
की धारा 03 का। और चूंकि अनुच्छेद 226 और 229 में तुलना की गई है, अत: इस 
दशा में भी यह मालूम करना ठीक है कि भारतीय सरकार के अधिनियम की ऐसी 
धारा का कितनी बार उपयोग किया गया था। मुझे याद आता है कि कभी सन्‌ 939 
में केन्द्र को औषधि नियंत्रण के सम्बन्ध में विधान का उपक्रम करने के लिये शक्ति 
प्रदान करने के संकल्प विभिन्‍न प्रान्तों में पेश किये गये थे। मुझे यह भी याद है कि 
दो साल पूर्व जब कि केन्द्र ने दामोदर घाटी निगम के लिये अधिनियम बनाया था बिहार 
और बंगाल की दोनों सरकारों को धारा 03 के अधीन दी हुई शक्तियों के अन्तर्गत विधान 
पारित करना पड़ा था अतः अनुच्छेद 229 उन विषयों में कार्यवाही करने की व्यवस्था 
करता है जिनमें प्रान्तों की मुख्य अभिरुचि है और कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि 
केवल दो प्रान्तों की ही अभिरुचि हो और इसके लिये शक्तिदायक उपबन्ध विहित किया 
जाता है, जिससे कि केन्द्र द्वारा समनरूपता का विधान बनाया जा सके और यह भी स्मरण 
रखना है कि यह आदेशिका बहुत समय लेती है। प्रान्त से पेश कराने के लिये आपको 
कार्यपालिका के सहयोग की आवश्यकता है, आपको विधान मंडल के सदस्यों के सहयोग 
की आवश्यकता है, और इसमें बहुत समय लग जाता है, और यदि ऐसा हो जाये कि 
केवल उस आवश्यक विषय के सम्बन्ध में अधिक शक्तियां चाहे, जिसमें कि आपात की 
धाराओं के उपबंध अन्तर्ग्त्तत नहीं किये जा सकते या नहीं करने चाहिये तो वास्तव में 
केन्द्र के कार्यवाही करने के लिये कोई रीति होनी चाहिये। यह हो सकता है कि कोई 
वकील यहां यह कहे कि चूंकि अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र को है; ओन्‍टोरियो के महान्यायवादी 
बनाम कनाडा की मद्य-निषेध संस्था के अभियोग में कनाडा के निर्णय के उदाहरण का 
उपयोग किया जा सकता है क्योंकि कनाडा के संविधान के समान इस संविधान में अवशिष्ट 
शक्तियां केन्द्र पर निर्भर की गई है। परन्तु फिर भी एक कठिनाई है जैसा कि 
फैडरल शासन व्यवस्था के माने हुए विद्वान प्रो. के.सी. वेयर ने बताया है कि शक्तियों 
को बिल्कुल ठीक-ठीक बांटने का विचार, जिसका उपक्रम भारतीय सरकार के अधिनियम 
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की अनुसूची 7 में किया गया है और जिस अधिनियम का हमने पूरा-पूर अनुसरण किया 
है और संविधान के मसौदे की अनुसूची 7 में हमने उसमें और भी सुधार किये हैं, अब 
अवशिष्ट शक्तियों के निर्वचन का यह अर्थ लगाने के लाभ की गुंजाइश न देगा कि केन्द्र 
उस विषय में हस्तक्षेप कर सकता है, जो पूर्णतया राज्य के क्षेत्र के अन्तर्गत है और जिसमें 
राज्य का सिवाय लोकहित के कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः मैं तो यह विश्वास करता हूं. 
कि डा. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये संशोधन द्वारा संशोधित रूप में अनुच्छेद 226 में 
कुछ उपयोगिता है, जो मूल अनुच्छेद में अथवा डा. अम्बेडकर के मूल संशोधन द्वारा परिवर्तित 
रूप में जितनी भी तेजी है उस सब को दूर कर देता है। यदि वर्तमान रूप में अनुच्छेद 
स्वीकार किया जाता है तो स्थिति यह होगी कि विषय को संकल्प के रूप में प्रति वर्ष 
राज्य-परिषद्‌ के समक्ष लाना पड़ेगा जिससे कि सांसदिक अधिनियम को संकल्प के रूप 
में प्राधिकार के अधीन जीवित रखा जा सके और हमने कोई समय-सीमा रखी नहीं है। 
सारी स्थिति का तीन वर्ष अथवा 6 वर्ष के अन्त में समाप्त होने का कोई प्रश्न नहीं 
है। यदि आपात बना रहता है तो कोई भी इस बात को मान सकता है कि राज्य-परिषद्‌ 
इस संकल्प की आड में अधिनियमित विधान को जीवित रखने की आवश्यकता का अनुभव 
करने में यथेष्ट रूप से सतर्क रहेगी और प्रति वर्ष नये संकल्प द्वारा ऐसे अधिनियम के 
जीवन को बढ़ाती रहेगी। इस सदन के दूसरे पक्ष का हमें अनुभव है कि कुछ अधिनियम 
जिनमें आर्थिक उलझनें थीं, सदन के संकल्प द्वारा प्रतिवर्ष विस्तृत कर दिये जाते हैं और 
मैं नहीं समझता हूं कि प्रश्न पूछने के अतिरिक्त सरकार को इन शक्तियों के देने पर 
कोई कटु विरोध हुआ हो, यदि सरकार ने इन शक्तियों को रखने की आवश्यकता का 
सदन को विश्वास करा दिया हो। साथ ही साथ राज्य के लिये कार्यवाही में कुछ स्वतंत्रता 
का वह परिरक्षण करती है यदि एक वर्ष के पश्चात्‌ कदाचित्‌ एकाध मत के अन्तर से 
अथवा किसी ऐसे ही प्रकार से केन्द्र किसी ऐसे विधान के उपक्रम करने में सफल हो 
जाता है, जो स्पष्ट तथा प्रकट रूप से प्रान्तीय स्वायत्तता के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता हे, 
तो राज्य-परिषद्‌ के अपने प्रतिनिधियों से प्रान्‍्त अथवा राज्य को यह कहने की काफी गुंजाइश 
है कि जब वह आगामी वर्ष पुनर्नवीकरण के लिये फिर से प्रस्तुत हो, तो वह उसका 
पुनर्नवीकरण न करें। और यदि कोई दृष्टता होती भी है तो वह केवल एक वर्ष के लिये 
होगी। जब शक्तियों को इतना निर्बन्धित किया जाता है और एक वर्ष के लिये प्रदान किया 
जाता है और प्रतिवर्ष राज्य-परिषद्‌ के संकल्प द्वारा उसका पुनर्नवीकरण करना पड़ता है 
तो ऐसा नहीं हो सकता कि संसद अथवा केन्द्रीय कार्यपालिका आपात कार्यवाही की 
आवश्यकता के प्रति पूर्ण संतोष प्राप्त किये अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत किसी कार्यवाही 
को करे और इसके साथ-साथ राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों तथा राज्य की 
कार्यपालक सरकार के दिल दुखने की व्यवस्था करे। श्रीमान्‌, मैं समझता हूं कि डा. 
अम्बेडकर के संशोधन संख्या 94 द्वारा संशोधित प्रकार के उपबन्ध के रखने में लाभ 
ही अधिकतर प्रतीत होता है। यदि कोई दुष्टता है भी तो वह बहुत सीमित अवधि के 
लिये निर्बन्धित हो जाती है, और यही बात कि वह बहुत अल्प समय के लिये सीमित 
है, केन्द्र को इसे अपनी शक्तियों के बढ़ाने के साधन के रूप में प्रयोग करने 
के लिये कोई प्रलोभन नहीं मिलता है। और यदि इसका प्रयोग किया भी जाता हे 
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तो मान्य तथा निश्चित रूप से उपयोगी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके प्रति अंगभूत 
राज्यों को सम्भवतः: कोई आपत्ति नहीं होगी। श्रीमान्‌, यद्यपि मैं एक ऐसे विषय पर सभा 
का समय ले रहा था जिस पर इस समय अधिक वाद-विवाद के लिये उत्तेजना नहीं 
प्रतीत होती थी, पर मैंने समझा कि ऐसे भ्रमात्मक विचारों को रोकने के लिये यह आवश्यक 
है, जो इस रूप में राज्यों में उत्पन्न हो जायें कि इस संविधान के मसौदे की ऐसी रचना 
की गई है कि यह केन्द्र की ओर समस्त शक्तियों के आकर्षण कराने में सहायता देता 
है और यह कि प्रान्तीय स्वायत्तता के लिये जो क्षेत्र छोड़ा गया है, वह बहुत निर्बन्धित 
है। इस विचार का विरोध करने के लिये ही इस विशिष्ट अनुच्छेद पर सावधानीपूर्वक विचार 
किया गया है, उसकी ऊंच-नीच पर पूर्ण विचार कर लिया गया है और यह एक ऐसा 
संशोधन पुरस्थापित किया जा रहा है, जो प्रान्तीय स्वायत्तता में न्यूनतम हस्तक्षेप करने की 
व्यवस्था करता है और वह भी केवल उन दशाओं में, जबकि आपातकाल हो तथा किसी 
दृष्टता के लिये रक्षाकबच स्वयं इस संशोधन के उपबन्धों में है। में आशा करता हूं कि 
यह सदन डा. अम्बेडकर के संशोधन को स्वीकार करेगा और इस देश के लोग इस सदन 
में हमारी सद्भावनाओं के प्रति विश्वास करेंगे, जिनका उद्देश्य यह है कि यथासंभव और 
उस सीमा तक जहां तक हमने इन शक्तियों को बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के अक्षुण्ण 
रखने के लिये प्रान्तीय स्वायत्तता प्रदान की है, प्रान्तीय स्वायत्तता का परिरक्षण किया जाये। 
श्रीमानू, में इस संशोधन का समर्थन करता हूं। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहार : जनरल): श्रीमानू, जिस रूप में यह अनुच्छेद है, 
उसी रूप में दो या तीन कारणों के आधार पर में इसका समर्थन करने के लिये खड़ा 
होता हूं। मैं इस अनुच्छेद को ऐसा नहीं समझता हूं कि यह किसी आपात काल के लिये 
बनाया गया है उस प्रयोजन के लिये संविधान में आपात के लिये अन्य उपबन्ध हैं। यह 
स्पष्ट है कि जब कोई विषय राष्ट्रीय महत्त्व के अनुपात को ग्रहण कर लेता है, तो केन्द्रीय 
सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये। कोई प्रान्तीय विषय जबकि राष्ट्रीय महत्त्व के अनुपात 
को ग्रहण कर लेता है तो वह केन्द्रीय विषय बन जाता है। जब हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
उनन्‍नति की प्रारम्भिक दशा में है, उस समय हम प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय विषयों में इतना 
कड़ा तथा पूर्ण पृथकता का भेद-विभेद नहीं कर सकते हैं सब विषय परस्पर मिले जुले 
रहने चाहिये। मसौदा-समिति के सदस्यों के चाहे जो कुछ विचार रहे हों, पर मैं समझता 
हूं कि इस अनुच्छेद का उपयोग सांवैधानिक संशोधनों के प्रयोजनार्थ किया जाये। 


केन्द्र के लोग जब यह समझें कि किसी विषय को प्रान्तीय सूची में रखना अब 
आगे उचित तथा ठीक नहीं है, तो वे सांवेधानिक संशोधन की कठिन कार्यप्रणाली का 
पालन किये बिना उस विषय को केन्द्रीय विषय बना सकते हैं। यह कार्यप्रणाली निर्धारित 
है कि राज्य-परिषद्‌ दो तिहाई बहुमत से उस विषय के प्रशासन को अपने हाथों में लेने 
के लिये सरकार से सिफारिश कर सकती है। मैं नहीं समझता हूं कि यह कार्यप्रणाली ठीक 
है। मैं समझता हूं कि इस बात को विनिश्चित करने का कार्य केन्द्र के नेताओं पर छोड़ना 
चाहिये न कि राज्य-परिषद्‌ के सदस्यों के हाथों में। इन विषयों पर निस्पृह विचार करने 
के लिये वे अच्छी स्थिति में हैं। प्रान्तीय राजधानी और दिल्‍ली में जमीन आसमान का 
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फर्क है। दिल्‍ले में लोग यह जान सकते हैं कि आया किसी विषय में राष्ट्रीय महत्त्व 
का अनुपात ग्रहण किया है अथवा नहीं। प्रान्तों में रहने वाले लोग प्रान्तीय समस्याओं में 
उलझे रहते हैं, उनका दृष्टिकोण सीमित तथा संकुचित होता है। अतः राज्य-परिषद्‌ में बैठने 
वाले प्रान्तीय विधान मंडल के प्रतिनिधियों पर ऐसे संकल्प का पेश करना छोड देना वास्तव 
में केन्द्र के उस हित का रद्द करना है, जो उस रूप में प्राप्त किया जा सकता है, 
जबकि इस प्रकार के संकल्प को पेश करने की शक्ति लोक सभा में निहित की जाये। 


मैं समझता हूं कि इस संशोधन में जो कालावधि विनिहित की गई है अर्थात्‌ यह 
कि ऐसा कदम केवल एक वर्ष के लिये उठाया जा सकता है वह समुचित नहीं हे। 
कोई विषय जिसने राष्ट्रीय महत्त्व के अनुसार अनुपात को ग्रहण कर लिया है वह एक 
वर्ष के पश्चात्‌ फिर कैसे प्रान्तीय विषय हो सकता है? आज वह राष्ट्रीय महत्त्व का विषय 
है और कल वह प्रान्तीय महत्त्व का विषय हो जाता है। मैं समझता हूं कि लोग जो कुछ 
कर रहे हैं उसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनन्‍नतिशील 
अर्थव्यवस्था में बहुत से विषय जो प्रान्तीय सूची में रखे गये हैं केन्द्रीय हो जायेंगे। केन्द्रीय 
सरकार को विफल करने तथा उसके मार्ग में रोडे अटकाने से कोई लाभ नहीं हेै। 
विकेन्द्रीयकरण की तवृत्तियों पर हमें अधिक जोर नहीं देना चाहिये। 


*भ्री बी.एम. गुप्ते (बम्बई : जनरल): श्रीमान्‌ु, कल मसौदे तथा डा. अम्बेडकर द्वारा 
पेश किये गये संशोधन, दोनों का विरोध करने का मेरा विचार है। हां, मैं यह बात मानता 
हूं कि डा. अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया संशोधन मूल प्रस्थापना के जोर को कुछ कम 
कर देता है पर मेरी सम्मति में वह अब भी आपत्तिजनक है। 


मेरी पहली आपत्ति यह है कि केवल एक सदन को अर्थात्‌ उत्तर सदन को इस संविधान 
में संशोधन करने देना, जिसकी अपनी निराली पवित्रता है, ठीक नहीं है। संविधान में कुछ 
निश्चित बहुमत से संशोधन करने के लिये अनुच्छेद 304 है जिसमें विशिष्ट उपबन्ध निर्धारित 
किये गये हें हां, यह सत्य है कि कुछ लचीलापन रखना वांछनीय है। अतः यदि संकल्प 
का जारी रखना सम्बद्ध राज्य के विधानमंडलों के मत द्वारा प्राप्त कर लिया गया होता, 
तो मैं ध्यान नहीं देता। अन्य प्रसंग में प्रयुक्त हुई पदावली को उधार लेकर जिस रूप 
में वह है उस पर मैं यह कह सकता हूं कि यदि संकल्प वास्तव में राज्य के विधान 
मंडल के मत को प्रतिबिम्बित नहीं करता है तो वह दृष्टता पूर्ण हैं यदि उसके द्वारा राज्य 
के विधान मंडलों का मत प्रतिबिम्बित हुआ तब तो विभिन्‍न राज्य के विधान मंडलों से 
उसे पारित कराने में काई कठिनाई नहीं थी। दूसरी ओर यदि उसने उनके मतों को प्रतिबिम्बित 
नहीं किया तब तो वास्तव में हम उन लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध जा रहे हैं जो इस 
संविधान के अनुसार इन विषयों के प्रति उत्तरदायी हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि ऐसा 
कोई समय आ सकता है जब केन्द्र के लिये ऐसी शक्ति अपेक्षित हो। तो फिर वैसे निश्चित 
आपात के लिये व्यवस्था करिये। परन्तु किसी आपात की अनुपस्थिति में इस प्रकार के 
संकल्प द्वारा संविधान का संशोधन करना ठीक नहीं है। राज्य-परिषद्‌ का संकल्प एक वर्ष 
तक के लिये रहता है। इस निश्चित शर्त्त पर उसका पुनर्नवीकरण क्‍यों नहीं करते कि 
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उस कालावधि के अवसान के पूर्व राज्य के विधान मंडल का बहुमत उस संकल्प को 
दो या तीन वर्ष के लिये जारी रखने के लिये निवेदन करने का संकल्प पारित करे? 
उसके पश्चात्‌ यदि इस संशोधन को जारी रखना है तो उसको अनुच्छेद 304 में निर्धारित 
सामान्य रीति के अनुसार किया जाये। संसद के तथा राज्य के विधानमंडलों के इस विषय 
में बिना कुछ कहे केवल उत्तर सदन को ऐसा करने की आज्ञा देने पर इन मूल आपत्तियों 
को ध्यान में रखते हुए मैं सुझाव रखता हूं कि यह बात विचारणीय है कि क्‍या इस 
अनुच्छेद को इस रूप में रखा जाये। 


*भ्री महावीर त्यागी (संयुक्तप्रान्त : जनरल): श्रीमान्‌, मैं समझता हूं कि मूल अनुच्छेद 
की शब्दावली संशोधन की शब्दावली से कहीं अधिक उत्तम तथा अधिक उपयोगी थी। 
संशोधन अर्थ अथवा उद्देश्य में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं करता है, जिस प्रयोजन के लिये 
हम व्यवस्था कर रहे हैं उसके लिये मूल अनुच्छेद यथेष्ट रूप में पर्याप्त था। देश में 
तथा इस सदन में भी यह प्रवृति फैली हुई है और लोग अब भी यह समझते हैं कि 
प्रांत स्वायत्तता का उपयोग करेंगे और राज्य स्वायत्तशासी राज्य अथवा कुछ ऐसे ही प्रकार 
के होंगे। विगत कुछ काल से वे इस भावना का आनन्द उठाते रहे हैं। यद्यपि अब समस्त 
देश स्वायत्तशासी हो गया है, वे इस अखिल भारतीय स्वायत्तता तथा अपनी सत्ता को इस 
अखिल भारतीय स्वायत्तता में विलीन कर देने के आंनद की लहर को अभी स्पर्श नहीं 
कर रहे हैं। अतः कुछ शक्तियों को अपनाये रहने की एक प्रकार की कट्टर भावना वर्तमान 
है, मानो कि प्रान्‍्त अधिक अच्छी कार्यवाही कर सकते हें। 


राज्य शरीर के विभिन्‍न अंगों के समान है। प्रत्येक अंग पूर्ण रूप से पृथक नहीं हो 
सकता है तथा स्वायत्तशासी नहीं बन सकता है; वे सबके सब परस्पर मिल कर एक 
हैं। जिस रूप में अब तक हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे हैं उससे भी यह 
सिद्ध होता है कि हम अपने राज्य को एक शरीर के समान बनाने के विचार से सहमत 
है और इस शरीर के अंगों के रूप में इन विभिन्न प्रान्तों तथा राज्यों का निर्माण करने 
से सहमत हैं। यही बात कि जब भी जिस किसी प्रान्त के लिये केन्द्र से विधि अधिनियमित 
कराना आवश्यक हो, तब उस प्रांत के लिये संसद विधि बनायेगी, सिद्ध करती है कि 
इस शैली में अपवाद तभी किया जायेगा जब कोई आवश्यकता हो और वह भी तब जब 
कि राज्य-परिषद्‌ स्वयं इसके पक्ष में दो तिहाई बहुमत से विनिश्चित करे। मान लीजिये, 
किसी प्रान्त में एक बहुत ही संकटास्पद अथवा घोर वित्तीय संकट है। मान लीजिये, संकल्प 
में तत्सम्बन्धी विषय के लिये छः: माह के लिये विधि बनाने की संसद से प्रार्थना की 
जाती है। डा. अम्बेडकर के संशोधन के अनुसार छः माह के बाद विधि प्रवर्तन में न रहेगी। 
अत: छः: माह के बाद राज्य-परिषद्‌ को फिर बेठक करनी पड़ेगी और अवधि को विस्तृत 
करना होगा, जिससे कि संसद विधि का विस्तार कर सके। यह कष्टदायक रीति है। 


हानि क्‍या है, हम इस धारणा के प्रति सन्देह क्‍यों करें? चाहे छः माह अथवा एक 
वर्ष की कालावधि का बिल्कुल ही उल्लेख न हो, कोई निकाय जो विधि अधिनियमित 
कर सकता है वह उसे रद्द भी कर सकता है। विशेषकर जब कि इस बात में विशेष 
सावधानी की जाती है कि प्रजा के अधिकारों का अपहरण न हो, तो फिर यह सोचने 
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के लिये कोई कारण नहीं है कि हस्तक्षेप करने का अवसर आयेगा। यदि कोई पडोसी 
राज्य यह समझता है कि उससे मिले हुए राज्य की परिस्थिति उसके प्रशासन पर विपरीत 
प्रभाव डाल रही है, तो उसे केन्द्र से ऐसे विधान द्वार, जो समस्त भारत की कुशल 
क्षेत्र की वृद्धि करे, हस्तक्षेप करने के लिये कहना चाहिये। मैं निवेदन करता हूं कि 
डा. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये संशोधन की अपेक्षा मूल खंड अच्छा प्रतीत होता है। 
डा. अम्बेडकर का संशोधन अनुच्छेद के अर्थ अथवा संविधान सभा के उद्देश्य में सुधार 
नहीं करता है। यदि अवधि प्रथम 6 माह और फिर आगामी 6 माह के लिये है, तो 
वह अनावश्यक रूप से अधिक खर्च कराने वाली होगी और कार्यवाही में विलम्ब करेगी। 


श्रीमान्‌ू, कुछ बड़े-बड़े प्रान्तों में जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है यह भावना है कि 
उन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो तथा केन्द्र द्वारा कोई हस्तक्षेप न हो। कुछ ऐसे प्रान्त हैं जिनमें 
किसी एक विशेष वर्ग के लोगों का बहुमत है। वे केन्द्र से स्वतंत्र होना चाहते हैं। यह 
वही मुस्लिम लीग कालीन पुरानी विचारधारा है। कोई विशिष्ट सम्प्रदाय जिसका किसी प्रान्त 
में बहुमत था, पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता था जिससे कि कोई उसके कार्यों में 
हस्तक्षेप न कर सके, चाहे वह हस्तक्षेप समस्त भारत के हित में हो। यही पुरानी प्रवृत्ति 
थी। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता हूं। परन्तु यह सत्य है कि कुछ प्रान्त, जिनके 
हाथ में काफी राजस्व है, केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। चाहे वह समस्त भारत 
के हित के लिये आवश्यक ही क्‍यों न हो। रूस में भी केन्द्र को हस्तक्षेप करने की 
ऐसी शक्तियां हैं, यद्यपि गांवों को न्याय सम्बन्धी विषयों तक में भी स्वायतशासी शक्तियां 
हैं। परन्तु फिर भी इन शक्तियों के प्रयोग की स्वीकृति देने की पूरी शक्ति केन्द्रीय सरकार 
पर निर्भर है। सर्वोच्च नीति का निदेशन केन्द्र में निहित है। हमारा संघ तभी शक्तिशाली 
हो सकता है जबकि केन्द्र को समस्त भारत में समान रूप से प्रयुक्त होने वाली विधि 
बनाने की पूर्ण शक्ति हो। इन शब्दों में मैं मूल अनुच्छेद का समर्थन करता हूं। 


*भ्री बी.एस. सर्वटे (मध्य भारत): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जिस रूप 
में अनुच्छेद है वह प्रांतों की शक्तियों का अपहरण करता है। यह अच्छा होता यदि आपात 
की दशाओं में केन्द्र को समस्त भारत के लिये विधान बनाने की शक्ति होती। परन्तु शब्दों 
का जिस रूप में प्रयोग किया गया है वे आपात के लिये जितनी व्यापकता की आवश्यकता 
है उससे अधिक व्यापक है। उसमें कहा गया हे: “जब राष्ट्रीय हित के लिये वह आवश्यक 
तथा इष्टकर हो।' आपात की अपेक्षा राष्ट्रीय हित के लिये अधिक व्यापक क्षेत्र है। अतः 
आपात के लिये केन्द्र द्वारा विधान बनाने के पक्ष के तर्क प्रयुक्त नहीं होते हैं। मुझे ऐसा 
प्रतीत होता है कि यहां जो शक्ति दी गई है वह आवश्यकता से अधिक व्यापक हेै। 


*माननीय श्री के. सन्तानम्‌: '“आपत्ति' पर आगामी अनुच्छेद में विचार किया गया है। 


*भ्री बी.एस. सर्वटेः यदि यही बात है तो यह यहां अनावश्यक है। मैं यह और 
निवेदन करूंगा कि राज्य परिषद्‌ को संकल्प पारित करने की शक्ति देने के पीछे यह 
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विचार प्रतीत होता है। मान लीजिये, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब यह आवश्यक 
है कि केन्द्र विधान बनाये। यदि यह उपबन्ध न हो तो यही विकल्प होगा कि समस्त 
प्रान्‍्न और राज्य संकल्प पारित करें कि उस विशिष्ट आपात के लिये विधान बनायें। इस 
भद्दी रीति से बचने के लिये राज्य-परिषद्‌ को संकल्प पारित करने की शक्ति दे दी गई 
है जो अधिकतर राज्य के प्रतिनिधियों से बना है। इस संकल्प के आधार पर पहले अवसर 
पर केन्द्र के लिये उपयुक्त कार्यवाही करना समुचित हो सकता है। 


परन्तु दूसरे अवसर पर अर्थात्‌ जब कि उस संकल्प को दुहराने का अवसर आता हे, 
उसको प्रान्तों पर छोड़ा जा सकता था कि वे संकल्प पारित करें। प्रान्तों पप यह छोड 
दिया जाता कि वे यह विनिश्चय करें कि आपात वर्तमान है अथवा नहीं। यदि प्रान्तों को 
यह संतोष हो जाता है कि आपात वर्तमान है तो वे यह संकल्प पारित कर लेंगे कि 
केन्द्र समस्त भारत के लिये विधान बनाये। अतः मेरे विचार में ऐसा आता है कि ऐसे 
संकल्प पारित करने की शक्ति राज्य-परिषद्‌ को देना अन्यायपूर्ण है। पहली बार तो वह 
न्याय युक्त हो सकता है। ऐसी दशाओं में यह समुचित हो सकता है। परन्तु यदि वस्तुस्थिति 
वैसी ही रहती है, तो प्रान्तों पर उन परिस्थितियों का निर्णय करना तथा पुनः संकल्प पारित 
करना छोड़ देना चाहिये। मेरे कहने का यह आशय है: राज्य-परिषद्‌ को केवल एक बार 
संकल्प पारित करने की शक्ति होनी चाहिये। उसे दुबारा संकल्प पारित करने की शक्ति 
नहीं होनी चाहिये। ऐसी दशा में संकल्प पारित करना प्रान्तों पर छोड़ देना चाहिये। इस 
पर्यवेक्षण के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हुं। 


*भ्री एस.बी. कृष्णामूर्ति राव (मैसूर राज्य): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुच्छेद 226 का 
समर्थन करता हूं। अनुच्छेद 223 संसद को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 
227 राष्ट्रीय आपात की दशा में संसद को शक्तियां प्रदान करता है जबकि आपात की 
उद्घोषणा प्रवृत्त है और अनुच्छेद 229 प्रान्तों को अपने विधान मंडलों में केन्द्र से कार्यवाही 
करने के लिये निवेदन करने के संकल्प को पारित करने की शक्तियां प्रदान करता हे। 
जब कोई प्रश्न राष्ट्रीय महत्त्व का रूप ग्रहण कर लेता है अथवा राष्ट्रीय हित का विषय 
हो जाता है, तो अनुच्छेद 229 में दी गई कार्यप्रणाली से अनुच्छेद 226 की कार्यप्रणाली 
अधिक वेगयुक्त है। मूल अनुच्छेद में जो दुष्टता थी उसको अधिकांश डा. अम्बेडकर और 
श्री टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा अभी पेश किये गये संशोधन द्वारा दूर कर दी गई हैं यदि 
प्रति वर्ष संसद द्वारा संकल्प पारित किया जाता है तो क्‍या हानि है? आखिरकार राज्य-परिषद्‌ 
के सदस्य कौन हैं? वे प्रान्तों के प्रथम सदन द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। यदि ऐसा संकल्प 
वास्तव में राज्यों के हित के विरुद्ध हो तो राज्य के विधान मंडल केन्द्र को यह कह 
सकते हैं कि वह संकल्प राज्यों के हित के विरुद्ध है। वास्तव में यहां प्रान्तों की शक्तियों 
के अपहरण करने का कोई प्रश्न नहीं है। वास्तविक राष्ट्रीय आपात की दशा में जब कि 
किसी प्रश्न ने राष्ट्रीय महत्त्व का रूप ग्रहण कर लिया है, एक वेगवान उपचार की व्यवस्था 
अनुच्छेद 226 के अधीन की गई है। यदि राज्य-परिषद्‌ द्वारा पारित संकल्प किसी राज्य 
के हित के विरुद्ध है तो उस राज्य से यह आशा की जा सकती है कि वह अपने 
सदस्यों को सावधान करे और यह विश्वास कर ले कि वह संकल्प एक वर्ष के पश्चात्‌ 
आगामी सत्र में पारित नहीं होगा। अनुच्छेद 226 के अधीन पारित किया हुआ संकल्प 
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सामान्यतया एक वर्ष के लिये जारी रहेगा और जब कि राष्ट्रीय आपात वर्ष प्रति वर्ष जारी 
रहता है तो आगे और वह संकल्प एक वर्ष के लिये पारित हो सकता है। इन परिस्थितियों 
के अधीन राज्य-परिषद्‌ को ऐसी शक्ति देना आवश्यक है और मैं इस अनुच्छेद का हार्दिक 
समर्थन करता हूं। 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर: अब इस विषय पर मत लिया जाये। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है “कि अब इस विषय पर मत लिया जाये।”! 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 

“अध्यक्ष: संशोधन पर मत लेने के पूर्व डा. अम्बेडकर, क्या आप कुछ कहना चाहते 
हैं? 

*माननीय डा. बी,आर, अम्बेडकर: बहुत कुछ कहा जा चुका है। जब तक आप 
न चाहें कि मैं कुछ कहूं तो कदाचित मैं कुछ नहीं कहूंगा। 

“अध्यक्ष; यह आपकी इच्छा हे। 

प्रस्ताव यह हैः 


“कि संशोधनों की सूची में संशोधन संख्या 2775 के स्थान में निम्न संशोधन 
रखा जाये: 


“कि अनुच्छेद 226 का पुनरांकन अनुच्छेद 226 के खंड () के रूप में किया 
जाये, और 


(क) इस प्रकार पुनरांकित उपर्युक्त खंड के अन्त में 'छकं]& काल 7250प/णा 
॥शाक्षा।5 ॥ 00०6” (जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है) शब्द प्रविष्ट 
किये जायें; तथा 

(ख) इस प्रकार पुनरांकित उपर्युक्त अनुच्छेद 226 के खंड () के पश्चात्‌ 
निम्न खंड प्रविष्ट किये जायें: 


(2) 43 7680प॥07 (9455९60 प्रावद्ञा टा9प5९ () णी ॥ां5 क्ा।ए06 हाथो कलाक्षा। वा 
ए07 ०6 0 छपी छएला0०व 70 णटटटकाएश णारढ हढक्का 38 743979 926 छए८लॉील्व एालला : 


2०जणंवल्त पात्र बी भाव 50 गीला 38 3 7650पणा कृुएाणशा? 06 टणाप्राप्रक्षाए८ 
गा 6 रण क्षाए इप्टा 7680पराणा $ 99$5९९ का 6 परभाशः छाए्ंवत गा ९4५४९ 
() णी ॥35 क्राटी2, पट 7680प्राणा जीव] ८णावापढ की णरठ 0 3 पिपिल' छलाग09 
णा णा€ ए९था ॥णा 6 (४6 णा ज़ांसा प्राव्षा परां$ टाग्प्रृषछ व फ्र०्पराव णगाशफजांइट 
]98५ए6 ९९४४९९ (0 ४96 जग 0०८. 


(3) 43 [4ए ॥4646 फएज श्वाक्राला ज़ांला एबीगालशा फ़०ण्परात 70 फपा 0 ॥6 
7098$शञा9९ णएि 3 76500 प्रात 2]9प5९ () ए शा5$ क्रा।0]68 ॥8ए९ छा ९०णाफुटला 
600 7906 ४॥9 0 06 €छाशा। णी 6 साटणाएशांथारज 22856 [0 3ए76 शलि्ट णा 06 
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संविधान का प्रारूप [29 
[(2) खंड (]) के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि 
के लिये प्रवृत्त रहेगा जैसा कि उसमें उल्लिखित होः 


परन्तु यदि और जितनी बार, किसी ऐसे संकल्प को प्रवृत्त बनाये रखने का 
अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड (]) में उपबन्धित रीति से पारित हो 
जाये तो ऐसा संकल्प उस तारीख से आगे जिसको कि वह इस खंड के 
अधीन अन्यथा प्रवृत्त न रहता, एक वर्ष की और कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा। 


(3) संसद द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे संसद खंड (]) के अधीन संकल्प 
के पारण के अभाव में बनाने में सक्षम न होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने 
से छः मास की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन 
बातों के अतिरिक्त प्रभावी न होगी, जो उक्त कालावधि की समाप्ति से 
पूर्व की गई या की जाने से छोड़ दी गई हे।] 


संशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 
“कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 226 संविधान का अंग बने।'' 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में अनुच्छेद 226 संविधान में पग्रविष्ट किया गया। 
अनुच्छेद 227 
अध्यक्ष: इस अनुच्छेद पर कोई संशोधन नहीं है। 
प्रस्ताव यह है: 
“कि अनुच्छेद 227 संविधान का अंग बने।”! 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
अनुच्छेद 227 संविधान में ग्रविष्ट किया गया। 
अनुच्छेद 228 


“अध्यक्ष: एक संशोधन है जिसकी सूचना अनेक सदस्यों ने दी है, संशोधन संख्या 
2779। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमानू, उसका पेश करना आवश्यक नहीं हे। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 
“कि अनुच्छेद 228 संविधान का अंग बने।”! 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
अनुच्छेद 228 संविधान में ग्रविष्ट किया गया। 
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अनुच्छेद 229 
(संशोधन संख्या 27287 और 2782 पेश नहीं किये गये।) 
*भ्री तजम्मुल हुसैन (बिहार : मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 229 के खंड (2) में कप्ा #9 ॥707 शब्दों के स्थान में “ञा6 
7789 350! शब्द रखे जायें।!! 


अनुच्छेद 229 के खंड () में यह दिया हुआ है कि यदि किसी प्रांतीय विधान- 
मंडल को यह प्रतीत हो कि किसी विषय पर प्रांत के लिये विधि बनाने की शक्ति 
संसद को है, तो उस विषय का विनियम उस प्रांत में संसद को विधि द्वारा करना चाहिये 
और यदि इस प्रभाव का संकल्प प्रांतीय विधान मंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है तो 
संसद के लिये तदनुसार उस विषय को विनियमित करने के लिये अधिनियम पारित करना 
विधिवत्‌ होगा और वह अधिनियम सम्बद्ध प्रांत पर लागू होगा। अनुच्छेद 229 के खंड 
(2) में यह कहा गया है कि खंड (]) में उल्लिखित रीति द्वारा पारित किया गया 
अधिनियम का संसद के अधिनियम द्वारा संशोधन अथवा निरसन किया जा सकता हे, परन्तु 
प्रांतीय विधान मंडल के अधिनियम द्वारा उसका संशोधन अथवा निरसन नहीं होगा। मेरे 
संशोधन में यह प्रयास किया गया है कि संसद द्वारा इस प्रकार पारित किये गये किसी 
अधिनियम का संसद द्वारा संशोधन अथवा निरसन किया जा सकता है। सम्बद्ध प्रांतीय विधान 
मंडल द्वारा भी उसका संशोधन तथा निरसन किया जा सकता है। भारतीय सरकार के सन्‌ 
935 के अधिनियम की धारा 03 में दिया है कि प्रांत के लिये बनाये गये संसद के 
अधिनियम का संशोधन अथवा निरसन सम्बद्ध प्रांतीय विधान मंडल द्वारा किया जा सकता 
है। मेरा संशोधन भारतीय सरकार की धारा 03 पर पूर्णतया आधृत है। पहले यह हुआ 
करता था कि प्रांत केन्द्रीय विधान मंडल को संकल्प भेजा करता था और उस प्रांत के 
लिये उसके अनुसार भारतीय सरकार अधिनियम बनाती थी और भारतीय सरकार के अधिनियम 
की धारा 03 के अधीन सम्बद्ध प्रांत द्वारा इस अधिनियम अथवा विधि में संशाधन अथवा 
निरसन किया जा सकता था। परन्तु अब इस अनुच्छेद 229 (2) के अनुसार वह संशोधन 
नहीं कर सकता है। श्रीमान्‌, मैं निवेदन करता हूं कि यह एक बड़ी कठिनाई है। यद्यपि 
मुझे विश्वास है कि मेरा संशोधन बहुत ही युक्तियुक्त है परन्तु फिर भी यह सदन मेरे 
संशोधन से सहमत नहीं है, तो मैं उसके स्थान में इस अनुच्छेद का इस प्रकार संशोधन 
करने के लिये सदन से प्रार्थना करूंगा कि उन उपबन्‍न्धों में जिनको केन्द्रीय विधान मंडल 
ने निवेदन करने पर पारित किया था, प्रांतों को उस अधिनियम में संशोधन करने की 
शक्ति हो। शायद मैं इस बात को समझ सकूं कि भविष्य में यह सदन यह चाहता हे 
कि यदि प्रांत संबंधी कोई नियम प्रांत के निवेदन पर पारित किया जाता है, तो उस अधिनियम 
का संशोधन उस प्रांत द्वार नहीं किया जा सकता तथा केन्द्र द्वार ही उसका संशोधन किया 
जा सकता है। शायद मैं इस बात को समझ सकूं, यद्यपि समझ नहीं पाता हूं, पर मैं 
यह प्रार्थना करूंगा कि उन अधिनियमों के संबंध में जिनका पारण सम्बद्ध विशिष्ट प्रांत 
के निवेदन पर केन्द्रीय सभा तथा राज्य-परिषद्‌ द्वारा किया गया हो कोई ऐसा उपबंध, 
जिसको मैंने अभी-अभी विचारा है, होना चाहिये कि सम्बद्ध प्रांत को उस अधिनियम का 
संशोधन अथवा निरसन करने दिया जाये। मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र 
डा. अम्बेडकर ने मुझे ध्यानपूर्वक सुन लिया है और जो कुछ मैंने कहा है उसे वे समझ 
लेंगे। 


संविधान का प्रारूप [422] 


*माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मै प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 278। और 2783 के निर्देश से, अनुच्छेद 
229 के खंड () के स्थान में निम्न खंड रखा जाये; 
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[(।) यदि किन्ही दो अथवा अधिक राज्यों के विधान मंडलों को यह वांछनीय 
प्रतीत हो कि उन विषयों में से, जिनके बारे में संसद को, इस संविधान के अनुच्छेद 
226 और 227 में उपबन्धित रीति के अतिरिक्त, उन राज्यों के लिये विधि बनाने 
की शक्ति नहीं हे, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद विधि द्वारा 
करे तथा यदि उन राज्यों में से प्रत्येक विधान मंडल के सदन अथवा जहां दो 
सदन हों वहां दोनों सदनों ने उस लिये संकल्पों का पारण किया है, तो उस विषय 
का तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करना संसद 
के लिये विधि-संगत होगा, तथा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम ऐसे राज्यों को 
लागू होगा तथा किसी अन्य राज्य को, जो तत्पश्चातू अपने विधान मंडल के सदन 
अथवा जहां दो सदन हों वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक से उस लिये पारित संकल्प 
द्वारा उसको अंगीकार करे, लागू होगा।] 


थोडे से संक्षिप्त वाक्यों में में इस संशोधन की व्याख्या करना चाहूंगा। जिस रूप में 
मूल अनुच्छेद था उसमें कहा गया था; “यदि एक अथवा अधिक राज्यों के विधान मंडल 
अथवा विधान मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत हो, इत्यादि इत्यादि।'” नये संशोधन में कहा 
गया है; “यदि किन्‍्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के विधान मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत 
हो, इत्यादि इत्यादि।'” नये संशोधन के अधीन विधि बनाने के लिये संसद की सहायता 
प्राप्त करने का अधिकार होगा, यदि केवल दो या अधिक राज्य मिल जाते हैं और संकल्प 
भेजते हैं। अनुच्छेद 229 के उपखंड () में अन्य परिवर्तन इस मुख्य संशोधन के आनुषंगिक 
मात्र है; अर्थात्‌ शक्ति को केवल तभी सहायतार्थ काम में लिया जा सकता है जब कि 
दो अथवा अधिक राज्य चाहें न कि एक राज्य। 


“प्रो, शिव्बन लाल सकक्‍सेनाः मुझे बड़ी खुशी है कि इस खंड को संविधान में रखा 
गया है। दो प्रांत संयुक्त प्रांत और बिहार में शक्कर के विधान का मैं उदाहरण दूंगा। इन 
दो प्रांतों में समस्त देश के लगभग 80 प्रतिशत कारखाने हैं और सन्‌ 937 में यह 
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[प्रो. शिब्बन॒ लाल सक्सेना] 


अनुभव किया गया जबकि यह उद्योग प्रायः मिटने वाला था, कि यदि दोनों प्रांत मिलकर 
कार्यवाही नहीं करेंगे तो दोनों स्थानों में उद्योग का नाश हो जायेगा। उन्होंने क्या किया? 
संविधान में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिसके द्वारा केन्द्र केवल दो प्रांतों के लिये विधि 
बना सकता था, अतः उन्होंने यह किया कि दोनों प्रांतों ने एक ही विधि बनाई और परस्पर 
करार तथा अभिसमयों के द्वारा वे मिलकर कार्यवाही करने लगे और उन्होंने एक संयुक्त 
नियंत्रण मंडली बनाई, इत्यादि इत्यादि। परन्तु मैं समझता हूं कि संविधान में इस खंड के 
अधीन अनेक राज्यों के लिये मिलकर संयुक्त कार्यवाही करना संभव है। इसी प्रकार दूसरा 
उदाहरण दामोदर घाटी प्राधिकरण का लीजिये। संसद ने एक विधि बनाई है, जो वास्तव 
में समस्त देश को लागू है, परन्तु इस विषय में वास्तव में बिहार और बंगाल के प्रांतों 
का संबंध हे। ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जहां तीन या चार प्रांत अन्‍्तर्ग्रस्त हों और 
यदि वे संकल्प पारित कर लेते हैं तो संसद उस विधि का पारण कर सकती है। में 
समझता हूं कि संविधान में यह अनुच्छेद एक बड़ा ही कल्याणकारी उपबन्ध है, जिसके 
द्वारा अनेक राज्यों में सहयोग हो सकता है और वे उन योजनाओं की पूर्ति कर सकते 
हैं, जो संयुक्त रूप में समस्त प्रांतों के लिये हितकर है तथा संसद को उन राज्यों के 
विधान मंडलों की सिफारिश के अनुसार विधान बनाने की शक्ति दे दी गई है। श्रीमान्‌, 
मैं इसका सम्पूर्ण हृदय से समर्थन करता हूं। 


“माननीय श्री के, सन्‍्तानम्‌: श्रीमानू, केवल सभा का ध्यान इस अनुच्छेद के खंड 
(2) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भारतीय सरकार के अधिनियम में मूल अनुच्छेद 
से इसमें एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है। जिस रूप में भारतीय सरकार के अधिनियम में धारा 
03 अनुकूलित की गई है उसके पीछे के भाग में यह पाठ है: “कि खंड () के 
अनुसार पारित अधिनियम का निरसन अथवा संशोधन राज्य विधान मंडल अथवा प्रांतीय 
विधान मंडल कर सकेगा।'” अब खंड (2) का उपबंध यह है: “संसद द्वारा इस प्रकार 
पारित कोई अधिनियम इसी रीति से पारित या अंगीकृत संसद के अधिनियम से संशोधित 
या निरसित किया जा सकेगा, किन्तु किसी राज्य के संबंध में, जहां कि वह लागू होता 
है, उस राज्य के विधान मंडल के अधिनियम द्वारा संशोधित या निरसित न किया जायेगा।'' 
यह अन्तर जान बूझकर ग्रहण किया गया है क्‍योंकि जब किसी एक राज्य द्वारा निर्मित 
किसी विधि के अनुसरण में दो अथवा अधिक राज्यों ने अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों को 
अपने ऊपर ले लिया हे, तो एक राज्य का उन आभारों तथा उत्तरदायत्वों से विमुख होना 
स्पष्टतया संभव नहीं होना चाहिये। साथ ही साथ मुझे भय है कि खंड (2) की उपस्थिति 
सब राज्यों को इस धारा के प्रयोग में लाने से रोक देगी अथवा निरुत्साहित करेगी। मैं 
चाहता हूं कि किसी प्रकार से यह रखना संभव होता कि यदि समस्त सम्बद्ध राज्य-विधि 
में संशोधन अथवा निरसन करना चाहें तो संसद को तदनुकूल कार्य करना चाहिये। वस्तुस्थिति 
जैसी है उसके अनुसार समस्त खंड अप्रवृत्त हो सकता है क्‍योंकि कोई भी राज्य उस फंदे 
में नहीं फंसना चाहेगा, जिससे वह बाहर नहीं निकल सकता है। जैसी वस्तुस्थिति है उसके 
अनुसार वे संसद को शक्ति दे तो सकते हैं; पर एक बार अधिनियम के पारित होने पर 
राज्य लगभग शक्तिविहीन हो जायेंगे, चाहे वह विषय ऐसा ही हो, जिस पर कि राज्य 
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को शक्ति प्राप्त है। मैं समझता हूं कि जिस रूप में खंड (2) उपस्थित है, उस रूप 
में उसकी उलझनों पर विचार करने का कुछ अवसर होना चाहिये। 


“माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मेरे माननीय मित्र श्री सन्तानम्‌ ने जो 
प्रश्न उठाया है उसको मैंने ठीक-ठीक समझ लिया है, पर मेरा विचार है कि उन्होंने 
उपखंड (2) को सावधानी से नहीं पढ़ा। महत्त्वपूर्ण शब्द ५ ॥#6 ॥रथगा८० (उसी प्रकार) 
हैं, जिससे कि राज्य के विधान मंडल, जिनके हित में यह विधान उसी रूप में पारित 
किया जाता है, अर्थात्‌ संकल्प द्वारा यदि इस बात में सहमत है कि उस विधान का संशोधन 
अथवा निरसन किया जाये तो संसद को ऐसा करना पड़ेगा। 


*माननीय श्री के. सन्तानम्‌: “५४४५ ७८ ॥॥०॥0०0' (संशोधित किया जा सकता है)। 


*माननीय डा. बी,आर, अम्बेडकर: “५४४५” का अर्थ “४॥9॥/! है। ऐसी कोई कठिनाई 
नहीं है। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 278 और 2783 के निर्देश से अनुच्छेद 
229 के खंड () के स्थान में निम्न खंड रखा जाये: 


“([) ॥ ॥ ॥97०2/5 ॥0 ॥6 4,6शां84प्राट5 0 एछ0 0ा ॥॥06 $869865 [0 96 
व6गञ्ञाव0]6 40 भाज् ण 6 72०5६ जात 76596९० 0०0 जांता एक्रॉगिा।लशा ॥95 
0 ए90०णल्ा 00 गा4र6 ]49795$ 07 6 9965 ७८ट९एफा 38 एा0शं966 ग] थभा।0९ 
226 भाव 227 ए का5$ एगाशाॉपाण औआठपराव 986 7€एप्राबा्द गा इप्रता 9965 
09 एि्रााभाशा। 099 ]939, भातवं 7650पर05 40 09 रटिट ९ 995520 9५9 6 
नि0ठप्ड८ ०, जाधारठट पीढठ भा एछ0 प्रठप्र5ट5, 979 90॥ ॥6 प्लर0प्र5८४ एा 6 
स्‍6श्रांडब्रापार एा ९2० एी ॥6 99865, ॥- शी 96 [4ज्रपिं 0 शि्रांभाशा। 00 
7955 था 0८९ ० ल्शपरबाताश वी गाक्ाला 3०८णएकाए[ए था थाए 0९ 50 
9955९९ 9 4799 0 डपफला छीव्वा25 कात 00 भराए णाीशा 926 79 जांता वा 
[5 3640क्ा26 थरीं४ज़्वाव5 एज 7680प70णा [95526 व ॥4/0 72॥9 99 ॥6 पल0प्र5८ 
0०. शाील्ाठ 06 6 ए० प0प्525, 09 ९३०॥ ०0 ॥6 प्रि0प्52$ ए[ ॥6 ,८१8]4प८ 
णी व 996. 


[(]) यदि किन्‍्ही दो अथवा अधिक राज्यों के विधान मंडलों को यह वांछनीय 
प्रतीत हो कि उन विषयों में से, जिनके बारे में संसद को, इस संविधान के 
अनुच्छेद 226 और 227 में उपबन्धित रीति के अतिरिक्त, उन राज्यों के लिये 
विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद 
विधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों में से प्रत्येक विधान मंडल के सदन अथवा 
जहां दो सदन हों वहां दोनों सदनों ने उस लिये संकल्पों का पारण किया हे, 
तो उस विषय का तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का 
पारण करना संसद के लिये विधि-संगत होगा, तथा इस प्रकार पारित कोई 
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अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा तथा किसी अन्य राज्य को, जो तत्पश्चात्‌ 
अपने विधान मंडल के सदन अथवा जहां दो सदन हों वहां दोनों सदनों में से 
प्रत्येक से उस लिये पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार करे, लागू होगा।] 
संशोधन स्वीकार किया गया। 
*अ्ध्यक्ष: प्रस्ताव यह है; 
“कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 229 संविधान का अंग बने।”' 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में अनुच्छेद 229 संविधान में प्रविष्ट किया गया। 
अनुच्छेद 230 
*ध्ध्यक्ष: प्रस्ताव यह है: 
“कि अनुच्छेद 230 संविधान का अंग बने।”! 
(संशोधन संख्या 2784 पेश नहीं किया गया।) 
*माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 230 में +णा भाए 89० ० 9भ॥| 2००४० (किसी राज्य अथवा 
उसके भाग के लिये) शब्दों के स्थान में +णा 6 शञाण6 तः थाए छा 
06 शाप्रण/ ० पाक (भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग 
के लिये) शब्द रखे जायें।'' 


(संशोधन संख्या 2786 और 2787 पेश नहीं किये गये।) 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हैः 


“कि अनुच्छेद 230 में +णा भाए 89० ० 9भ॥| ॥2०४०* (किसी राज्य अथवा 
उसके भाग के लिये) शब्दों के स्थान में +णः 6 शञाण6 त थभाए एथा 
॥6 (शापरणा9 एा का09' (भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग 
के लिये) शब्द रखे जायें।'' 


संशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 
“कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 230 संविधान का अंग बने।'' 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 


सशोधित रूप में अनुच्छेद 230 संविधान में प्रविष्ट किया गया। 
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अनुच्छेद 237 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 
“कि अनुच्छेद 23। संविधान का अंग बने।”! 


(संशोधन सख्या 2789 ओर 2790 पेश नहीं किये गये।) 
*अध्यक्ष; एक और संशोधन संख्या 96 हेै। 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः श्रीमान्‌, मैं औपचारिक रूप में संशोधन संख्या 2789 को 
पेश करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 23] के खंड (2) को अपमार्जित किया जाये।”! 


श्रीमान्‌ू, यह न्‍्यूनाधिक रूप में उसी संशोधन के आधार पर है जिसको हम स्वीकार 
कर चुके हें। 

*माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 

“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2788 के निर्देश से अनुच्छेद 23 
के खंड (2) में 'एथा7' (भाग ) शब्द और संख्या के पश्चात्‌ छा एक्वा पा! 
(अथवा भाग 3) शब्द और संख्या प्रविष्ट की जायें।'' 

*भ्री ए. थानू पिल्‍्ले (तिरुवांकुर राज्य): अध्यक्ष महोदय, जब इस मसौदे को आरम्भ 
में तैयार किया गया था, उस समय भाग 3 के राज्यों को उसी आधार पर रखने का 
कोई विचार न था, जिस पर प्रथम अनुसूची के भाग | के राज्य हैं। वास्तव में यह 
बिल्कुल नया विचार हे कि संसद के विधान बनाने के सम्बन्ध में भाग 3 के राज्यों 
को भाग | के राज्यों के समान आधार पर लाया जाये, और इसके लिये विभिन्‍न अनुच्छेदों 
ने जिन पर हम विचार कर रहे हैं, आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं जब हम अनुच्छेद 
225 पर आये तो उसे स्थगित कर दिया गया। वह भाग 3 के राज्यों के लिये संसद 
के विधान बनाने के अधिकार के संबंध का है और इस कारण विचार स्थगित किया 
गया है कि यह स्पष्ट है कि केन्द्र अथवा संसद और भाग 3 के राज्यों के संबंध 
अभी पूर्णतया निश्चित नहीं किये गये हैं यह ठीक है, पर मैं जिस बात की ओर संकेत 
करना चाहता हूं वह यह है अब तक विधि बनाने के संबंध में केन्द्रीय विधान मंडल 
का अधिकार भाग 3 के राज्यों तक विस्तृत न था। तिरुवांकुर और मैसूर जैसे राज्यों 
में स्थानीय विधान मंडल द्वारा विधि बनती चली आ रही है। इस सदन की सूचना 
में मैं यह बात लाना चाहता हूं कि राज्यों की विधि और शेष भारत की विधि में बहुत 
अन्तर है। मैं यह कहूंगा कि तिरुवांकुर में हत्या के लिये हमने मृत्यु दंड को हटा दिया 
है। अब यह विषय समवर्ती सूची में आयेगा। ऐसे ही अन्य अनेक विषय हैं। इस बात 
का सामंजस्य आप अनुच्छेद 23। के उपबंधों से किस प्रकार कर रहे हैं; अर्थात्‌ यह 
कि समस्त वर्तमान विधियां, केवल वे ही नहीं जिनका अधिनियम भविष्य में संसद करेगी 
वरन्‌ वे वर्तमान विधियां भी जिनका केन्द्रीय विधान मंडल ने अब तक अधिनियम कर 
दिया है, प्रचलित रहेंगी जब कभी भी यदि राज्य की विधियों और केन्द्रीय विधियों में 
परस्पर विरोध हो तो इन दो प्रकार की विधियों को एक आधार पर लाना और 
उन में सामंजस्य करना बड़ा भारी कार्य होगा। जब तक यह नहीं होता तब तक भाग 3 
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के राज्यों में अनुच्छेद 23] का प्रवर्तन अधिकांश रूप में असंभव होगा। मुझे इस रूप 
का कोई उपबंध नहीं मिलता है जिसमें इस कठिनाई का निराकरण प्रस्थापित किया गया 
हो। मैं केवल इस बात की सभा को सूचना देना चाहता था जिससे कि इस बड़ी कठिनाई 
को दूर किया जा सके और संविधान में उपयुक्त उपबंध रखे जा सकें। समानुरूपता लाने 
के लिये बहुत सा कार्य करना पड़ेगा। साधारणतया भारतीय विधियों को राज्यों में ग्रहण 
करना होगा परन्तु कुछ विषयों में राज्यों के नियमों का समस्त देश में पुरस्थापन करना 
होगा। उदाहरणार्थ, मृत्यु दंड के संबंध में तिरुवांकुर से पुरानी व्यवस्था को अंगीकार करने 
और हत्या के लिये मृत्युदंड पुन: आरोप करने के लिये नहीं कहा जा सकता। प्रांतों की 
अपेक्षा राज्यों में जहां कहीं भी हमें अधिक प्रगतिशील विधान मिले उसे भारतीय संसद 
को स्वीकार करना होगा और समानुरूपता लानी होगी। मैं डा. अम्बेडकर से यह जानना 
चाहता हूं कि इस कठिनाई को किस प्रकार दूर किया जायेगा। मैं आशा करता हूं कि 
समानुरूपता लानी होगी और जो इस समय इसके लिये प्रयत्नशील हैं वे उन लोगों को 
प्रेरित करने में सफल होंगे जो राज्यों में प्रशासन तथा विधान के प्रति उत्तरदायी हैं कि 
वे समस्त देश पर प्रभाव डालने के विषयों में समान विधान अपनाने के लिये सहमत 
हों। यदि हम इस विषय में जो कठिनाई हमारे सामने है उनकी गुरुता का अनुभव किये 
बिना इस अनुच्छेद 23। को पारित करते हैं तो यह एक गलत कदम होगा। इस सदन 
तथा विशेषकर डा. अम्बेडकर की सूचना के लिये मैं इस विषय को रखना चाहता हूं। 

*माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं इस बात से सहमत हूं कि श्री थानू 
पिल्ले के प्रश्न के लिये व्याख्या अपेक्षित है। वह व्याख्या यह है। मुझे विश्वास है कि 
वे इस बात से सहमत होंगे कि विरोध के संबंध में अनुच्छेद 23 में जिस नियम का 
उल्लेख किया गया है, उसका पालन केवल वहीं तक करना होगा जहां तक कि संसद 
द्वारा निर्मित भावी विधि का संबंध है। वे देखेंगे कि अनुच्छेद 23 में '““चाहे पहले अथवा 
बाद में पारित” शब्द हैं। निःसंदेह इस संविधान के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ संसद द्वारा 
निर्मित विधि के संबंध में विरोध के नियम का दोनों भाग | के राज्यों तथा भाग 3 
में उल्लिखित राज्यों द्वारा निर्मित विधियों के संबंध में समान रूप से प्रयुक्त होगा। संविधान 
के पारित होने से पूर्वकालीन निर्मित विधियों के संबंध में विरोध के प्रश्न की स्थिति 
यह है। जैसा कि मैने कई बार इस सदन में कहा है कि यह हमारी इच्छा है और 
मुझे विश्वास है कि सदन की भी यही इच्छा है कि भाग | और भाग 3 के राज्यों 
में परस्पर कोई विशिष्ट भेद किये बिना समस्त राज्यों में संविधान के समस्त अनुच्छेदों 
को साधारणतया प्रयुक्त करना चाहिये। यह अच्छी बात नहीं है कि जब कभी आप कोई 
अनुच्छेद पारित करें तो भाग 3 के राज्यों को कुछ बचत की सुविधा देने के लिये 
उस अनुच्छेद के साथ एक परनन्‍्तुक प्रविष्ट करें, यद्यपि इस बात में कोई संदेह नहीं 
है कि भाग 3 के राज्यों द्वारा निर्मित विधियों के संबंध में कुछ बचत करनी होगी। 
जैसा कि मैंने कहा था, एक नये भाग अथवा एक नई अनुसूची में, जिसमें भाग 3 
के राज्यों के संबंध में रक्षण का अधिनियम बनाया जायेगा, इस कार्य का करना प्रस्थापित 
किया गया है जिससे कि जहां तक इस संविधान से पूर्व की निर्मित विधियों के प्रवर्त्तन 
में आने का संबंध है, उनकी रक्षा उस विशेष प्रपत्र अथव विशेष अनुसूची में किसी 
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अधिनियमित प्रावधान द्वारा की जायेगी। इस विषय में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, 
वह यह है कि यद्यपि भाग 3 में राज्यों के लिये उस विशेष भाग में रक्षण देना प्रस्थापित 
किया गया है, फिर भी वह रक्षण अनन्य नहीं हो सकता क्योंकि उसमें दिया गया रक्षण 
का, कम से कम उस विशेष भाग में कुछ उपबंधों का अनुच्छेद 307 के अनुसार पालन 
किया जायेगा, जो राष्ट्रपति को अनुकूलन करने का अधिकार देता है। वह अनुकूलन भाग 
॥ में तथा भाग 3 में राज्यों को लागू होगा। अत: जहां तक संसद द्वारा अथवा भाग 3 
के राज्यों के विधान मंडलों द्वारा इस संविधान के प्रारंभ के पूर्व निर्मित विधि का संबंध 
है, उनकी सर्वप्रथम अनुच्छेद 23] के प्रवर्त्तन से रक्षा की जायेगी, परन्तु वे अनुकूलन पर 
विचार करने वाले अनुच्छेद 307 के अधीन रहेंगी। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2788 के निदेश से अनुच्छेद 23। 
के खंड() में एथ॥॥7 (भाग ) शब्द और संख्या के पश्चात्‌ 'छा एथा पा! 
(अथवा भाग 3) शब्द और संख्या प्रविष्ट की जायें।'' 


संशोधन स्वीकार किया गया। 

“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 

“कि संशेधित रूप में अनुच्छेद 23] संविधान का अंग बने।' 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
संशोधित रूप में अनुच्छेद 23। संविधान में प्रविष्ट किया गया। 
अनुच्छेद 232 
अध्यक्ष: हम अनुच्छेद 232 को लेते हें। 
*माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 232 के शीर्षक र<८शापंलांणा णा [.625]9006 709०५! (विधायिनी 
शक्तियों पर निर्बन्धन) को निकाल दिया जाये।”/ 


आपकी अनुमति से मैं अपना नया संशोधन पेश करता हूं: 


“(]) कि ?थ7॥॥' (भाग ) शब्द और संख्या के पश्चात “० एथ7॥ गा! (अथवा 
भाग 3) शब्द और संख्या प्रविष्ट की जायें; ओर 


(2) अनुच्छेद 232 के खंड (क) के पश्चात्‌ निम्न खंड प्रविष्ट किया जाये: 
*(39) जीशा€ 6 7९९णागालावबरांणा 7९वपराटत ए३8 ॥4 ण ॥6 िपरश, शतक 09५ 
॥6 रिपराशा छा 09 हार शट्डाकवला, 7 
[ (कक) जहां शासक की सिफारिश अपेक्षित थी, वहां शासक या राष्ट्रपति ने] 
श्रीमानू, मैं यह समझ गया हूं कि 'शासक' शब्द के प्रयोग पर कुछ भावुक आपत्ति 
है। मैं इस भावुकता को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं और इस कारण मैं यह प्रस्थापित 


]228] भारतीय संविधान सभा [3 जून सन्‌ 949 ई. 
[माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर] 


करना चाहता हूं कि सदन इस संशोधन को इस समय स्वीकार कर ले और 'शासक' 
शब्द के स्थान में कोई दूसरा अच्छा शब्द खोजने के कार्य को मसौदा-समिति पर छोड़ 
दिया जाये। अन्यथा केवल इसी कारण के आधार पर कि इस समय हम 'शासक' शब्द 
के स्थान में कोई अधिक उपयुक्त शब्द नहीं खोज सकते हैं, इस पूरे के पूरे अनुच्छेद 
को व्यर्थ ही स्थगित रखना पड़ेगा। 
*अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“कि अनुच्छेद 232 के शीर्षक र<८शापंलांणा णा [.०259006 707०५! (विधायिनी 
शक्तियों पर निर्बंधन) को निकाल दिया जाये।”! 


संशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 
“कि अनुच्छेद 232 में- 


(।) था 7! (भाग ) शब्द और संख्या के पश्चात्‌ “ण ?7॥ गा! (अथवा भाग 
3) शब्द ओर संख्या प्रविष्ट की जायें; और 


(2) अनुच्छेद 22 के खंड (क) के पश्चात्‌ निम्न खंड प्रविष्ट किया जाये: 


(89) जहर 6 7९८ण्गाालावत्राणा 7स्वप्राटत एव 9 ए 6 रिप्रक, शाला 
एज ॥6 वरिपाला णा 99 6 शल्ग्क्ला 7 


[ (कक) जहां शासक की सिफारिश अपेक्षित थी, वहां शासक या राष्ट्रपति ने] 
संशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 
“कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 232 संविधान का अंग बने।'' 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
संशोधित रूप में अनुच्छेद 232 संविधान में प्रविष्ट किया गया। 
अनुच्छेद 233 
“अध्यक्ष: हम अनुच्छेद 233 को लेते हैं। 
(पंचम सप्ताह की सूची के संशोधन संख्या 27294 और 2795 पेश नहीं किये गये।) 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 
“कि अनुच्छेद 233 संविधान का अंग बने।”! 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
अनुच्छेद 233 संविधान में ग्रविष्ट किया गया। 
अनुच्छेद 234 
अध्यक्ष: हम अनुच्छेद 234 को लेते हैं। 
(संशोधन सख्या 2796, 2797 और 2798 पेश नहीं किये गये।) 
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*माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 234 में निम्न नवीन खंड प्रविष्ट किया जाये: 


“(३) राहाल 99 शाप ण भाए काव्लाणा शाएला 00 4 896 35 [0 06 
एणाओआपलांगणा तः पाक्षा[।शाक्ाएर्‌ ण भा वाल्था$ णएा एग्ाप्रांर्थांणा प्रात 
॥6 995 [76८८वाए ९9प5९ ०0 शां5ड क्रा।टी6 ९08४5 ॥3ए6 ला गार्प्रालत वा 
2९55 णएाी ॥086 ज़़ांता ह्र0ग्प्राव ॥8ए6 एलला फाट्प्रारत गा 6 तठांइटाभआए८ ण 
6 ॥0ा4। तवंपा85$ णएी ॥6 छाग्वा की पी कॉाल्‍लांणा 96 70 फ#ैध्शा शांश्था, 
गशार आग] 96 छवंव 9 ॥6 (00एथाएधशा। ए गात॑4 00 ॥6 996 5पणी $प्रा 
85 व49 96 ब९6०९८९ 0०, का 096वगरिप्रा। ए बशाण्टालशा, 38 7397 926 १ललायाारत 
099 था भाणा।40' क्‌एणा]९5 99 ॥6 (ांर्ल गप्रशए6 ए गाता गा 76596९ ० 


9: १9% 


॥6 ९5798 ९०085 80 वाटप्रा।शव 99 ॥6 $4. 


[(3) जहां इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती खंड के अधीन संचार साधनों के निर्माण 
अथवा उनको बनाये रखने के बारे में, किसी राज्य को दिये गये किसी निदेश 
के पालन में उससे अधिक खर्च होता है जो, यदि ऐसा निदेश नहीं दिया गया 
होता तो, राज्य के मामूली कर्त्तव्यों के पालन में खर्च होता, वहां उस राज्य द्वारा 
किये गये अतिरिक्त खर्चों के बारे में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि 
दी जायेगी जो करार पाई जाये अथवा करार के अभाव में, जिसे भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे।] 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 
“कि अनुच्छेद 234 में निम्न नवीन खंड प्रविष्ट किया जाये: 


“(३3) भराहाल 99 शाप ण भाए काल्लाणा शाएला 00 3 896 35 [0 06 
९णाशएप्रलांणा 0 गाधंगालाक्ाटर णी काए वारकया$ एा एगगापगांरटाणा प्रावदा 
॥6 995 [76८८वााए ९॥प5९ 0 शांड क्रा।टी6 ०08४5 ॥3ए6 #>लला गर्प्राल्त वा 
2९558 णएाी ॥0586 ज़़ाांता ज्र0्प्राव ॥8ए6 एलला फाट्प्रारत गा 6 तठांइटाभए6 ण 
6 ॥04। तवंपा865 णएी ॥6 छाग्र रे पी काल्‍लांणा #9व4 ॥70 फैब्शा शांश्शा, 
गशार आग] 96 छवं4व एज ॥6 (00एथाएध।शा। णए गाते 00 ॥6 996 5पणी $प्रा 
85 व74फ9 #96 बशाल्टत 0०, गा 96वगिप्री। ए बशाण्टालशा, 38 7397 926 १ठलायातारत 
09 था बराणा॥40०' क्‌एणा॥]९१5 99 ॥6 (काल गप्रशए6 ए गाता गा 76596९ ० 


9. ०9% 


॥6 ९5798 ९0885 80 वाटप्रा।शइव 99 ॥6 $4. 
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[(3) जहां इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती खंड के अधीन संचार साधनों के निर्माण 
अथवा उनको बनाये रखने के बारे में, किसी राज्य को दिये गये किसी निदेश 
के पालन में उससे अधिक खर्च होता है जो, यदि ऐसा निदेश नहीं दिया गया 
होता तो, राज्य के मामूली कर्त्तव्यों के पालन में खर्च होता, वहां उस राज्य द्वारा 
किये गये अतिरिक्त खर्चों के बारे में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि 
दी जायेगी जो करार पाई जाये अथवा करार के अभाव में, जिसे भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे।] 


*अ्ध्यक्ष: प्रस्ताव यह है: 


“कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 234 संविधान का अंग बने।'' 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
संशोधित रूप में अनुच्छेद 234 संविधान में प्रविष्ट किया गया। 
अनुच्छेद 235 


(संशोधन सख्या 2800 और 280। पेश नहीं किये गये।) 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 


“कि अनुच्छेद 235 संविधान का अंग बने।”! 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 


अनुच्छेद 235 संविधान में ग्रविष्ट किया गया। 


*अध्यक्ष: अनुच्छेद 226 और 237 स्थगित किये जाते हैं। 


अनुच्छेद 238 


(संशोधन सख्या 2805 और 2806 पेश नहीं किये गये।) 


*माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मैं औपचारिक रूप में संशोधन संख्या 


2807 


को पेश करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 238 के परन्तुक में प्रात 6 लावा तु जाए बढ्ाव्लाला 
लांशा20 गरा0 वी त4 छला्था 97 उपटा 596 शांत ॥6 एागंणा! शब्दों के स्थान 
में. 'प्रावल्ल हा छाता$ री बाएं वाशाप्राला तः बल्ाव्टाला लांशा20 ग0 वी 
0 ैशाबरा 99 इप्टा 896 जाती 6 (00एथागधशा। णी 6 79णागञ0णा ० 
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गाव॑4 णा ॥6 (00शलााशा। एण गाव ण ण काए ]4छ9 ॥446 एज शीकालशा 
पावलः क्रांट० 2 ० पां5 (णाआाप्रांणा' शब्द रखे जायें।'! 
मैं और आगे प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“(]) कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2807 के निर्देश से अनुच्छेद 
238 के खंड (2) में कश 9 शब्दों के पश्चात्‌ गरा866 एज एथ्रागालशा। 
शब्द प्रविष्ट किये जायें। 


(2) कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2807 के निर्देश से अनुच्छेद 
238 का परन्तुक अपमार्जित किया जाये।”' 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 


“(]) कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2807 के निर्देश से अनुच्छेद 
238 के खंड (2) में कए ॥9फण शब्दों के पश्चातू 7806 99५ 
एथगधभाशणा शब्द प्रविष्ट किये जायें। 


(2) कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2807 के निर्देश से अनुच्छेद 
238 का परन्तुक अपमार्जित किया जाये।”' 


संशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 
“कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 238 संविधान का अंग बने।'' 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में अनुच्छेद 238 संविधान में प्रविष्ट किया गया। 
अनुच्छेद 239 
*माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 239 में “5(86' शब्द के पूर्व, जहां कि वह पंक्ति 29 में दूसरी 
बार आता है, “00०” शब्द प्रविष्ट किया जाये।'! 
(संशोधन सख्या 28॥0 पेश नहीं किया गया।) 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है: 
“कि अनुच्छेद 239 में “5/86' शब्द के पूर्व, जहां कि वह पंक्ति 29 में दूसरी 
बार आता है, 00०” शब्द प्रविष्ट किया जाये।'' 
संशोधन स्वीकार किया गया। 
*अ्ध्यक्ष: प्रस्ताव यह है; 
“कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 239 संविधान का अंग बने।'' 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में अनुच्छेद 239 संविधान में प्रविष्ट किया गया। 


]232] भारतीय संविधान सभा [3 जून सन्‌ 949 ई. 
अनुच्छेद 240 
*माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 240 के खंड () के स्थान में निम्न नये खंड रखे जायें, 


"([) ॥ हा शल्शवद्ञा 7€टटाएट5 छप्रला 3 ०णाफञ)ाशा।ऑ 35 6 3राण65थ१, ॥6 
8॥9], पा]055 ॥6 45$ ० ०््ृगगरांणा ॥9 6 55प6४ वाए0]ए९6 6 ग0 0० 
8परीएिशा वाएणाॉकारएर 00 फ्वाका परी बाण, कुएगा। 3 एग्रागंडइडशंग 
00 ाएलजञा286  3०८04,॥०९ जाती छपटा गाभापलाणा$ 38 ॥6 ॥497 शाएट 00 
पीला), भाव क्‍0 7%णा 0 ॥क णा परी वाक्ाल$ 00 जाला ॥6 एणाएुधिगा 
॥ट96९5, णा 0. णएाि ॥056 ॥90808 35 ॥6 ॥939 कर्लश' ॥00 शा. 


(49) 6 एगागगर5इडंंणा शवों] ८णाडंई रण उप छुल$50णा$ वब्शार फछु्टांबो 
09९626 भाव &छछएुनांशारल वा वश्थाणा, लाशार्ट9, 3वागग579707॥, 
विकार ता |4ए 38 ॥6 शिट्तद्या। 7939 १6श॥ ॥6९९55३ए 7 6 छुपाए0565 
ण इपती गाएटशाएथभा0ा, 


[() यदि राष्ट्रपति के पास कोई उपरोक्त शिकायत आती है और यदि उसकी 
यह सम्मति नहीं है कि अन्तर्ग्स्त वाद पर इस प्रकार की कार्यवाही करने 
के लिये यथेष्ट रूप से महत्त्वपूर्ण नहीं है तो वह अपने अनुदेशों के अनुसार, 
जिनको वह देगा, अनुसंधान करने के लिये एक आयोग नियुक्त करेगा जो 
उन विषयों पर, जिनका शिकायत से संबंध है, या उन विषयों पर, जिनका 
राष्ट्रपति निर्देश करे, राष्ट्रपति के पास प्रतिवेदन भेजेगा। 


(।क) आयोग में ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको इस अनुसंधान के प्रयोजनार्थ सिंचन, 
यंत्रकला, प्रशासन, वित्त अथवा विधि का उतना विशिष्ट ज्ञान तथा अनुभव 
हो जितना राष्ट्रपति आवश्यक समझे।] 


(संशोधन सख्या 2872 से 2875 तक पेश नहीं किये गये।) 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है: 
“कि अनुच्छेद 240 के खंड () के स्थान में निम्न नये खंड रखे जायें, 
+([) ॥ा हा शल्शंतवद्ञा 7€टटाएट5 छप्रठला 3 ०णाफञ)ाशातऑओ 35 ॥6 वराण65४१, ॥6 
8॥9, पा।655 ॥6 [5$ ०0 क्ाग्रांणा प्र 6 455प68 वाए0ए6९९ करा ॥00 ०0० 


8परीलिशा वाएणाॉकारएर 00 फ्वाका परी बढण, कुएगा। 3 एग्रागंइशंग 
00 ॥ए९४ा22८  3९८८04॥॥०९ शांत छपी गाशापलाणा$ 38 ॥6 ॥439 शांएट 00 
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ताला), भाव 4070%णा 0 कांग्रा णा ॥6 वराशा$ 00 शाञांसा ॥6 रणाएँञकिाा 
॥2]8९05, 0णा 4 0एाण ॥056 गाश'$ 38 6 749 वर्लल' 00 शा. 


(9) 6 एगाागर5इडंणा शीधो] ८णाडईंई रण उप छुलाइ0णा$ वेब्शारए फछु्टांबो 
09९062९ थ१॥6 >छछएुनांलाटह वा वाश्थाणा, शाशार्टा9, 3वागग5$79707॥, 
विकार 0 ]3ए 38 6 शट्गंतद्ञा 747 १6ल्‍ला॥ 76९९5४॥ 9 0 ॥6 9प700525 
ण इपतीा गाएट्शाएथा0ा, 


[() यदि राष्ट्रपति के पास कोई उपरोक्त शिकायत आती है और यदि उसकी 
यह सम्मति नहीं है कि अन्तर्ग्स्त वाद पर इस प्रकार की कार्यवाही करने 
के लिये यथेष्ट रूप से महत्त्वपूर्ण नहीं है तो वह अपने अनुदेशों के अनुसार, 
जिनको वह देगा, अनुसंधान करने के लिये एक आयोग नियुक्त करेगा जो 
उन विषयों पर, जिनका शिकायत से संबंध है, या उन विषयों पर, जिनका 
राष्ट्रपति निर्देश करे, राष्ट्रपति के पास प्रतिवेदन भेजेगा। 


(।क) आयोग में ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको इस अनुसंधान के प्रयोजनार्थ सिंचन, 
यंत्रकला, प्रशासन, वित्त अथवा विधि का उतना विशिष्ट ज्ञान तथा अनुभव 
हो जितना राष्ट्रपति आवश्यक समझे।] 


संशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 
“कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 240 संविधान का अंग बने।'' 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में अनुच्छेद 240 संविधान में प्रविष्ट किया गया। 
अनुच्छेद 24॥ 
*माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌: मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 24] में ॥॥ भाए 88०! (किसी राज्य में) शब्दों के स्थान में था 
भाए 00 996! (किसी अन्य राज्य में) शब्द रखे जायें।'' 
मैं समझता हूं कि उसी कारण के आधार पर यह संशोधन आवश्यक है जिसके आधार 
पर डा. अम्बेडकर ने पूर्ववर्ती अनुच्छेद पर संशोधन पेश किया था। मैं उनको एक अवसर 


यह विचार करने के लिये देना चाहता हूं कि क्‍या यह आवश्यक नहीं है। यदि इसको 
आवश्यक नहीं समझा जाता है तो मैं इस पर जोर नहीं देता हूं। 


(कुछ परामर्श के पश्चात्‌) श्रीमान्‌ू, यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता है और इस संशोधन 
को वापस लेने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने की मैं प्रार्थना करता हूं। 


अध्यक्ष: क्या अपने संशोधन को वापस लेने के लिये इस सदन की माननीय सदस्य 
को अनुमति है? 


सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया। 
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“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 
“कि अनुच्छेद 244 संविधान का अंग बने।”” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
अनुच्छेद 24/ संविधान में ग्रविष्ट किया गया। 
अनुच्छेद 242 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 
“कि अनुच्छेद 242 संविधान का अंग बने।”” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 


अनुच्छेद 242 संविधान में ग्रविष्ट किया गया। 
अनुच्छेद 243 से 245 


“अध्यक्ष: इसके बाद हम अनुच्छेद 243 पर आते हैं। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: किसी दशा में भी अनुच्छेद 244 को तो स्थगित रखना 
ही पडेगा क्योंकि केन्द्र और राज्यों में परस्पर वित्तीय संबंधों पर शासन करने वाले उपबंधों 
के अध्याय पर हमने विचार नहीं किया। मुझसे श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने यह 
कहा है कि अनुच्छेद 243 की भाषा का भी पुनरीक्षण अपेक्षित है। अतः हम अनुच्छेद 
243, 244 और 245 को स्थगित रखखें। 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर: अनुच्छेद 245 के स्थगित रखने की आवश्यकता 
नहीं है। 


*अध्यक्ष: वह अनुच्छेद 243 और 244 के संबंध का है। 


*थ्री एम, अनन्तशयनम्‌ आयंगर:ः अन्य दो अनुच्छेदों का चाहे किसी रीति से संशोधन 
किया जाये, हम अनुच्छेद 245 को तो ले सकते हें। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: शायद हम अनुच्छेद 245 को भी स्थगित रखना पसंद 
करें। जब हमने अनुच्छेद 243 और 244 पर विनिश्चिय नहीं किया है तो इस अनुच्छेद 
को भी स्थगित किया जा सकता है। 


“अध्यक्ष: में समझता हूं कि उसको स्थगित रखना अच्छा है। 


एक संशोधन की सूचना है कि अनुच्छेद 243 के पश्चात्‌ एक नया अनुच्छेद प्रविष्ट 
किया जाये। यह सूचना श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका द्वारा दी गई है। उसे भी हम स्थगित 
करेंगे। 
अनुच्छेद 246 


(संशोधन संख्या 2828, 2829 और 2830 पेश नहीं किये गये।) 


संविधान का प्रारूप [4235 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे: 
“कि अनुच्छेद 246 संविधान का अंग बने।”” 


प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
अनुच्छेद 246 संविधान में प्रविष्ट किया गया। 
“अध्यक्ष: हम अब दूसरे भाग पर आते हैं। क्‍या हम उसे ले सकते हें? 


*अ्री महावीर त्यागी: हमने बड़ी द्रुतगति से कार्य किया है--जितनी हमने आशा की 
थी उससे भी अधिक द्वुतगति से। मैं नहीं समझता हूं कि लोगों ने उन उपबन्धों का अध्ययन 
कर लिया हो--कम से कम मैंने तो अपने आप को इसके लिये तैयार नहीं किया हे। 


“अध्यक्ष: तो फिर हम पीछे लौटें और पुराने सबकों को दुराहयें। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: उच्च न्यायालय संबंधी अध्याय में हम जिन उपबन्धों को 
छोड़ आये हैं उनको ले सकते हें। 


“अध्यक्ष: क्‍या हम दंड के अभियोगों में उच्चतम न्यायालय को अपील के प्रश्न को 
ले लें जिसको हमने छोड़ दिया था--अर्थात्‌ अनुच्छेद 2-ख? इस पर संशोधनों का ढेर 
है उस दिन हमने इसको इस आशा में स्थगित कर दिया था कि शायद कोई सर्वमान्य 
हल निकल आये और केवल एक ही संशोधन रहे। पर मैं देखता हूं कि दिन प्रतिदिन 
संशोधनों की संख्या बढ़ रही है। क्या हम इस विषय को ले लें? 


*पं, ठाकुरदास भार्गव (पूर्वी पंजाब : जनरल): उच्च न्यायालय संबंधी उपबन्ध 
अनुच्छेद 207 से लिये जा सकते हें। 


“अध्यक्ष: मुझे इस बात का डर है कि और अधिक संशोधन आ जायेंगे क्‍योंकि मेरे 
पास इस समय भी संशोधन आ रहे हैं। 


अनुच्छेद 7-क और ॥-ख 


अध्यक्ष: श्री भार्गव संशोधन संख्या 2 को पेश कर सकते हैं जिसकी सूचना पंचम 
सप्ताह की प्रथम सूची में दी जा चुकी है। 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः श्रीमानूु, इस संशोधन को पेश करने से पूर्व मैं उसके पूर्व 
इतिहास को संक्षेप में निर्देशित करूंगा। अनुच्छेद ! के खंड (2) के एक नवीन खंड 
को प्रविष्ट करने के लिये जब मैंने छपी सूची में संशोधन संख्या 927 की सूचना दी 
थी उस समय स्थिति भिन्‍न प्रकार की थी। उसके बाद जब अनुच्छेद 0 पर चर्चा 


हुई 


*थ्री महावीर त्यागी: कृपया उस अनुच्छेद को पढ़ दीजिये जिसका आप उल्लेख 
कर रहे हें। 
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*पं, ठाकुरदास भार्गवः जिस संशोधन को श्री त्यागी मुझसे पढ़वाना चाहते हैं वह 
इस प्रकार हैः 


“कि अनुच्छेद ] के खंड (2) के पश्चात्‌ निम्न नवीन खंड प्रविष्ट किया 
जाये: 
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[(3) भारत राज्य-श्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के अपने दांडिक क्षेत्राधिकार के 
प्रयोग संबंधी निर्णयों की निम्न अभियोगों में अपील उच्चतम न्यायालय में होगीः 


(क) अभियुकत व्यक्तियों को उनकी विमुक्ति के विरुद्ध अपील की स्वीकृति 
के फलस्वरूप दोष सिद्ध करने वाले, 


(ख) मृत्यु दंडादेश देने अथवा आजन्म निर्वासन करने वाले अथवा इनकी 
सम्पुष्टि करने वाले, 


(ग) अन्य विषय संबंधी जबकि उच्च न्यायालय यह प्रमाणपत्र दे दे कि 
वे उच्चतम न्यायालय में अपील किये जाने लायक हें।] 


यह मूल संशोधन था जिसके आधार पर अनुच्छेद 70 के अधीन बहुत समय चर्चा 
हुई और उस समय प्रश्न उपस्थित था कि “इस संविधान के निर्वचन के संबंध में' शब्दों 
को निकाला जाये या नहीं। उसके बाद इस सदन में यह कहा गया था कि यदि इस 
संशोधन को स्वीकार कर लिया गया और मृत्युदंडादेश की अपील उपबन्धित कर दी गई 
तो उच्चतम न्यायालय पर बहुत अधिक कार्य हो जायेगा। इसके बाद मृत्यु दंडादेश की 
अपील के अधिकार को छीनने के संशोधन आने लगे और इसके पश्चात्‌ पासा पलट गया 
और संशोधन के क्षेत्र को बहुत अधिक संकुचित कर दिया गया। अन्त में नये संशोधन 
भेजे गये जिनमें यह प्रयास किया गया था कि अभियोगों की संख्या कम करके 50 या 
60 तक के लगभग रखी जाये। अब सदन का यह विचार है कि कम से कम उन मामलों 
की अपील की व्यवस्था इस संविधान में की जानी चाहिये जिनमें उच्च न्यायालय ने अपने 
अपीलीय अथवा मूल क्षेत्राधिकार में सर्वप्रथम मृत्यु दंडादेश दिया हो। 
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“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: यह कौन सा संशोधन है जिसे आप पेश कर रहे हें? 

*पं, ठाकुरदास भार्गवः पंचम सप्ताह की सूची | का संशोधन संख्या 5। 

*भ्री नजीरुद्दीन अहमदः क्‍या मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि एक ही विषय संबंधी 
बहुत से संशोधन हैं? अत: सब संशोधनों को पहले औपचारिक रूप में पेश किया जाये 
और उसके बाद उन पर साधारण चर्चा आरम्भ हो। ऐसा करना अधिक सुविधाजनक होगा। 

*पं, ठाकुरदास भार्गवः मैं भी यह चाहूंगा कि सब संशोधन 4 से लेकर 44 तक 
शीघ्र ही इस सदन के समक्ष रख दिये जायें। 

“अध्यक्ष; उस दिन इस विषय पर हमने सदस्य के कुछ समझौता करने के लिये 
चर्चा स्थगित कर दी थी। परन्तु दुर्भाग्ययवश अब तक समझौता न हो सका। अत: केवल 
यही सूरत रह गई है कि सब संशोधनों को एक साथ लिया जाये और उन पर मत लिया 
जाये और इसका फल यही होगा कि वह एक ऐसी वस्तु होगी जिसे कोई नहीं चाहेगा। 

*थ्री एल. कृष्णास्वामी भारतीः श्रीमानू, डा. अम्बेडकर का संशोधन पेश होने दिया 
जाये और उसके बाद अन्य संशोधनों को पेश होने दिया जाये। यदि ऐसा होगा तो हम 
डा. अम्बेडकर के संशोधन संख्या 24 पर ध्यान संकेन्द्रित कर सकेंगे। 

“अध्यक्ष: फिर भी अन्य संशोधन तो पेश किये ही जायेंगे जब तक कि सदस्य उन्हें 
न पेश करने की इच्छा प्रकट न करें। 

*थ्री एल. कृष्णास्वामी भारती: वे डा. अम्बेडकर के संशोधन पर भाषण दे सकते 
हैं जिससे ध्यान उस ओर संकेद्रित हो अपेक्षाकृत इसके कि प्रत्येक सदस्य केवल अपने 
ही संशोधन पर बोले। उनको बोलने से न रोका जाये। सब संशोधन पेश होने दिये जायें 
और वे सब बोलें। 


*भ्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर (मद्रास : जनरल): क्या मैं यह कह सकता 
हूं कि यदि श्री कृष्णास्वामी भारती द्वारा दिये गये सुझाव का हम पालन करें तो बड़ी 
सुविधा होगी? उसके द्वारा दांडिक क्षेत्राधिकार के साधारण प्रश्न पर चर्चा हो सकेगी। इसके 
साथ-साथ यदि किसी खास मामले में कोई सदस्य यह चाहे कि दंड-श्षेत्राधिकार को अभी 
उपबन्धित किया जाये तो उसकी बाद में चर्चा हो सकती है और उससे डा. अम्बेडकर 
के इस संशोधन का विरोध नहीं होगा कि उच्चतम न्यायालय को दंड-श्षेत्राधिकार सौंपने 
की शक्ति संसद को दी जायेगी। संक्षेप में इस प्रश्न की चर्चा की जा सकती है कि 
भविष्य में संसद को यह शक्ति सौंपनी चाहिये या नहीं। यदि यहां अभी हम कुछ विशिष्ट 
शक्तियां चाहते हैं तो उस पर डा. अम्बेडकर के संशोधन के साधारण विषय से पृथक 
रूप में बाद में विचार किया जा सकता हे। 

“अध्यक्ष: तो फिर मैं सब संशोधनों को पेश करने के लिये कहूंगा और उसके बाद 
साधारण चर्चा होगी। पंडित भार्गव औपचारिक रूप में अपने सब संशोधनों को पेश कर 
सकते हें। 

*पं, ठाकुरदास भार्गव: वे बहुत अधिक हैं और इस विषय के विभिन्‍न पहलुओं 
से संबंध रखते हैं। खैर, मैं उन्हें पेश करता हूं। 

“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 927 के स्थान में निम्न रखा जाये; 
“कि निम्न अनुच्छेद को नवीन अनुच्छेद 2-ख के रूप में प्रविष्ट किया जाये; 
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[पं. ठाकुरदास भार्गव] 
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[]]2-ख. निम्न मामलों की अपील उच्चतम न्यायालय में उसके दांडिक क्षेत्राधिकार 
के प्रयोग 


(क) अभियुकत व्यक्तियों को उनकी विमुक्ति के विरुद्ध अपील की स्वीकृति 
के फलस्वरूप दोष सिद्ध करने वाले, 


(ख) मृत्यु दंडादेश देने अथवा आजन्म निर्वासन करने वाले अथवा इनकी 
सम्पुष्टि करने वाले, 


(ग) अन्य विषय संबंधी जबकि उच्च न्यायालय यह प्रमाणपत्र दे दे कि 
वे उच्चतम न्यायालय में अपील किये जाने लायक हे।] 


“कि संशोधन संख्या 4927 और 923 के निर्देश से अनुच्छेद के पश्चात्‌ 
निम्न नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये: 
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(0) शाला 6 ज्ांशा (०प्रा ०णाशंट$ काए ए८50णा 38 38 7657 0 3९०८९फएॉथा९०८ 
णएा 397०४ 99 ॥6 (00एशा।ध।ा। 4895 5 ३ट१पाॉव क्रात $शाशा०65$ गा 
600 ग॥0ण6 गधा गए९ ए९क$ वाएा$णाशा। 0 शा ॥0प5॥0 7प0९९४ 6, 
णएा शाला परी म्ांशा ए०फ्रा शााक्षाट०5 6 इसाशाए८ 4ए०१९९ 9५9 (6 
[0ज़्ा ९०0प्रा 99 वात पा गए6 ९5 गाफ्ा$इणाशा। ता शा 0प्र४शाव॑ 
7प[0225 7॥6. 


(०) शाला 6 ज्ांशा (० इलाटाए28 00 0 ०णएगत785 ॥6 इलाशाए6 ए वल्थी 
भाव 6 [प4265 ण 6 ज्ांशी (0०पफा भा 0 प्राशाात0प75$ की ीला' विवा]25 
ण िए 0० [9ए. 


संविधान का प्रारूप [239 


[]-क. भारत राज्य क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के अपने दांडिक 

क्षेत्राधिकार के प्रयोग संबंधी निर्णय की निम्न अभियोगों में अपील उच्चतम न्यायालय 

में होगी: 

(क) जब उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील 
किये जाने लायक है। 


(ख) जब उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति पर उसकी विमुक्ति के विरुद्ध सरकार 
द्वारा की गई अपील की स्वीकृति के फलस्वरूप दोष सिद्ध करता है ओर 
उसको पांच वर्ष से अधिक के कारावास का अथवा दस हजार रुपया जुर्माने 
का दंडादेश देता है या जब उच्च न्यायालय अवर न्यायालय द्वारा दिये गये 
दंडादेश को बढ़ाकर पांच वर्ष से अधिक के कारावास अथवा दस हजार 
रुपया जुर्माने में कर देता हे। 


(ग) जब उच्च न्यायालय मृत्युदंड का दंडादेश देता है अथवा उसकी सम्पुष्टि करता 
है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथ्य अथवा विधि के निर्णय पर एकमत 
नहीं है।] 


“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 6 (चतुर्थ सप्ताह) में प्रस्थापित नये अनुच्छेद -क 
के स्थान में निम्न रखा जाये: 


“[]]-0. () /॥ 477०४ शो] ॥6 00 ॥6 9फ्ञाशा€ (0प गणा 6 ]प्रवशाला 
णे 3 मांशा ए०ग्पफा का 6 (छशाताणतजए णी गाव॑ब का ॥ी€ रलाटांइ एाी 8 टागााबों 
पांडे ०0ा-- 

(3) ॥ ॥6 जांशा (0प्रा शयी९8 पी 6 ९३5९ 8 3 मी. णाढ .ण 39764; 


(0) ॥ ॥6 ज्ांशा (0फरा इशाशाट65 क्षाएं छ॒ल$5णा 00 ठवल्गीा णा गुएथवां गणा क्ा 
णञावला णी ब०१ुपा।त।ं णा गा वी$ ॥€णंशंगाब छए0ज़टा$ णाी शाक्रात्शाशा 0ण वा ॥6 
ल्लाएांइठ णी वा$ णांशा)गे [प्रांडउवएाणा; 

(2) ॥॥6 एक्ाशा। ॥39 99 43एछ एणालशाः णा 06 5$फ्राशार (0फ्रॉा प्िपला' 
ए०ज़रछा$ 0 शाशाधा। भाव ॥697 ॥0०॥६४ गणा क्ात [प्रवशालशा। णा इशाशाएहट तण गािव॑ 
णञवकला' णी 4 सींशी (० ॥ 6 शातवरत,/ ण गातवा॑4 गा ॥6 रूशटांइ6 णएी व8 दागा।व॑ 
गरांइवालांगणा इपफ्र]००८ 00 इप्ला ए०णावा।णा$ भाव धगााणा$ 35 739 926 फछ््याील्तव वा 
5पता [9फ्र. 

[][-क. () भारत राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय के अपने दांडिक 
क्षेत्राधाकार के प्रयोग संबंधी निर्णण की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी-- 


(क) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला अपील किये जाने 
लायक हे; 


(ख) यदि उच्च न्यायालय विमुक्ति के आदेश की अपील में अथवा दंडादेश 
बढ़ाने की अपनी पुनरीक्षणीय शक्तियों से अथवा अपने मूल क्षेत्राधिकार 
के प्रयोग में किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश देता है; 


240] 
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(2) संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत राज्य के किसी उच्च न्यायालय 
के अपने दांडिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग संबंधी किसी निर्णय अथवा दंडादेश 
अथवा अन्तिम आदेश की, उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन जो उस 
विधि में उल्लिखित हों, अपील स्वीकार करने और सुनने की और भी अधिक 
शक्तियां प्रदान करेगी।] 


“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 6 में प्रस्तावित नये अनुच्छेद ] के खंड (ख) 
में से 'ब्रात इल्माशा228 गंगा 00 प्राण गीक्षा ए९ एलश्वाउ' वा[एा5णाला 0 शा 
॥0प50 ॥प[0065 ग6' ( और उसको पांच वर्ष से अधिक के कारावास का अथवा 
दस हजार रुपये जुर्माने का दंडादेश देता है) शब्दों को अपमार्जित किया जाये और 
कज कराता गीक्षा 7ए९ एलक्काउ' गाएरञाइणाशा णए शा ॥0प5शाव 7०९४ 6 
(पांच वर्ष से अधिक के कारावास अथवा दस हजार रुपया जुर्माने में कर देता 
है) शब्दों के स्थान में '॥70 5९॥९॥०९८५ [॥९ ए०४07 50 ९णाशंटाट्व 0 9४05८ 
$2700706 45 50 ९७7797०20 40 6९४॥' (इस प्रकार दोष-सिद्ध व्यक्ति को दंडादेश 
देता है अथवा जिसका दंडादेश इस प्रकार बढ़ाकर मृत्युदंड में कर दिया जाता है) 
शब्द रखे जायें। 


“कि संशोधन संख्या 4927 और 923 के निर्देश से अनुच्छेद के पश्चात्‌ 
निम्न नवीन अनुच्छेद रखा जाये: 


“[]]-0. 0 37964 8॥9 ॥6 00 ॥6 छफ्राशा€ (70फर गण ॥6 [प्रवशाशा। 


3 जांशी 
॥ ॥6 


(8) 


(0) 


(0प्रा गा ॥6 शरण, ण पावाब का ॥6 रूशाटां5९ एणी 8 साया [प्रांडवेलाणा 
6007॥0शा2 ०३४९५: 


फशालशा 6 ज्ांशा (0फ्ा टशाती65$ पी 76 235९ 8 3 मी. णाढ ० ग[ए०्वों 
॥00 ॥6 98फ्राशा€ (0प्रा. 


जाला 6 ज्ांशा एप सणाशंट$ड भा छ॒ल$णा 35 3 7687 एि ३8०८९ए०॥०९८ 
णएा 307०4 99 ॥6 (00एशाधला। 48भा5 5 ३ट१पॉव राव $5शाशा०85 गा 
00 ॥॥0ण6 गधा गए९ ए९॥5$ वाएा$णाशा। 0 शा ॥0प5$क॥6 7प०९९४ 6, 
णएा शाला परी€ मांशा ए०फ्रा शा।क्षाट०5 6 5इसाशाए८ 34ए०१९९ 9५9 (6 
[0ज़द्ा ०0प्रा 99 वात पा गए९ ९5 वाफ्ाइणगाशा। ता शा 0प्४शा0 
7प[0०25 76. 


[]]-क. भारत राज्य क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के अपने दांडिक 
क्षेत्राधिकार के प्रयोग संबंधी निर्णय की निम्न अभियोगों में अपील उच्चतम न्यायालय 
में होगी: 


(क) जब उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील 
किये जाने लायक हे। 


संविधान का प्रारूप [24 


(ख) जब उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति पर उसकी विमुक्ति के विरुद्ध सरकार 
द्वारा की गई अपील की स्वीकृति के फलस्वरूप दोष सिद्ध करता है ओर 
उसको पांच वर्ष से अधिक के कारावास का अथवा दस हजार रुपया जुर्माने 
का दंडादेश देता है या जब उच्च न्यायालय अवर न्यायालय द्वारा दिये गये 
दंडादेश को बढ़ाकर पांच वर्ष से अधिक के कारावास अथवा दस हजार 
रुपया जुर्माने में कर देता हे। 

“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 9 में निम्न खंड, खंड (ग) के रूप में प्रविष्ट 

किया जाये: 

" (0) शाला 6 ज्ाएत॥ ए०फ्रा इलालशाएट5 00 0 ९णावगा$ 6 इलाशाएर 
0 (2:॥॥ है 

[(ग) जब उच्च न्यायालय मृत्यु दंड का दंडादेश देता है अथवा उसकी संपुष्टि 

करता है।] 

“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 20 में निम्न शब्दों को प्रस्तावित खंड (ग) के 

अन्त में प्रविष्ट किया जाये: 

“0 ॥था5ए0097०ण०7॥ 7 6. 

(हिन्दी रूपान्तर में मृत्युदंड के पश्चात्‌ 'आजन्म कारावास!) 

“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 23 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद -क के खंड 

(]) के उपखंड (ख) में- 

(]) “8०९! (विमुक्ति) शब्द के पश्चातू “० थाभ्ात्थाथा (अथवा 
परिवृद्धि) शब्द, और 

(2) “०ांशा]9' (मूल) शब्द के पश्चात्‌ “80०४८ णा॥€शंड्रंणा4' (पुनरीक्षणीय 
अथवा अपीलीय) शब्द प्रविष्ट किये जायें। 

“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 23 में प्रस्थापित नये अनुचछेद [-क के खंड 

(।) के उपखंड (2) के पश्चात्‌ निम्न नवीन उपखंड प्रविष्ट किया जाये: 
"(0)॥ ॥॥6 ज्लांशी ए0प्रा €शायी68 ॥4/ 6 ९85९ 8 3 # णा€ 0 १7०4 
॥0 06 &फ्राशाशा (60फ्रॉ. 

[(ग) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय 
में अपील किये जाने लायक हे।] 


“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 24 में प्रस्थापित अनुच्छेद !2-ख के स्थान में निम्न 
रखा जाये; 
“[2-3. (]) थ॥ #७79796४ ४9 ॥6 ॥0 06 $फ्राशा€ (70प्रा। ॥07 (॥॥6 


]पव९शालशा। ण 4 म्ांशा (0०फा का 6 शगरोणज एी गाते की ॥6 रूशटांइट ए 
8 दगायाओं [प्रांइवंटाणा गा 6 6000ए॥7₹ ०७४८६: 


(9) शाला ॥6 जाए (0फा सला68 20 6 ९85४९ 48 8 0०06 0 
॥[076०2 40 ॥6 &$फ्ञाशा।6 (70प्र. 
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(0) शाला 6 ज्ांशा (0प्रा ०णाशंट$ कराए 7८50 38 3 765प 0 3९०८९फएॉथा९०८ 


(०) 


(2) 


णए ॥ए०० 99 6 00एशाएधशा। ब९8भा5 ग5 ३०वपॉ।॥ ण जाला 6 प्लांशा 
(0प्रा शाक्राएट5 ॥6 इलाशाटर १ज़कावत 99 6 ॥0ग़छा ९0प्रा. 


शाला ॥6 पम्ांशा (0०फ्रा 5शाशाए28 00 0 ०णातगगरा$ ॥6 $चाशाटर ए १647 
भा। 6 [प्र4265 ण 6 ज्ांशी (०पफ्ा भा ॥0 प्राशाात0प78$ क ीला' तिीवा?25 
रण विए णा 99. 


शिाकाशा। ॥439 99 ]9छ एणालशिा' णा 6 9$फ्राशार (० पिला छ0०म्रटा$ 
0 लाशाका) भाव हक भ0०25 शा भ्ाए [प्रतशञाला णा इशाशाटर ण गाता 
णावंशा ण॑ 4 मांशा एफ था ॥6 शा ए गाव गा ॥6 रूशाटां56 एी वी5 
लायााबो [परांडवंलाणा इपफ्ऑ]6९ए७ 00 इप्ी एणावा।णा$ भाव वाग्राॉा05 35 
7739 96 फछऋ्ु्लाीलत का इपटा ॥9फ़्. 

[]2-ख. भारत राज्यक्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के अपने दांडिक क्षेत्राधिकार 

के प्रयोग संबंधी निर्णय की निम्न अभियोगों में अपील उच्चतम न्यायालय में होगी: 


(क) जब उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय 
में अपील किये जाने लायक हे। 


(ख) जब उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति पर उसकी विमुक्ति के विरुद्ध सरकार 
द्वारा की गई अपील की स्वीकृति के फलस्वरूप दोष सिद्ध करता 
है अथवा जब उच्च न्यायालय अधीन न्यायालय द्वारा दिये हुये दंडादेश 
को बढ़ाता है। 


(ग) जब उच्च न्यायालय मृत्युदंड का दंडादेश देता है अथवा उसकी सम्पुष्टि 
करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथ्य अथवा विधि के 
निर्णय पर एकमत नहीं है। 


(2) संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत राज्य के किसी उच्च न्यायालय 
के अपने दांडिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग संबंधी किसी निर्णय अथवा अन्तिम 
आदेश की, उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन जो उस विधि में उल्लिखित 
हों, अपील स्वीकार करने और सुनने की और भी अधिक शक्तियां प्रदान 
करेगी।] 


“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 34 में प्रस्थापित नये अनुचछेद 2-ख के खंड 
(]) के उपखंड (ख) में “४०१०७७।' (हिंदी रूपांतर में 'सिद्ध करता है”) शब्द 
के पश्चातू 'थाव 5शाशाए65 का] 40 ३3 एथां0व 0 गाता धी्या उ पट्थ्ा$' 
गफ्रांइणागला ता 00 3 ॥6 ० 7६. 40,000! ( और उसे पांच वर्ष से अधिक 
कारावास का अथवा 0,000 रुपया जुर्माने का दंडादेश देता है) शब्द प्रविष्ट किये 
जायें।'! 

“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 34 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 2-ख के खंड 
() के उपखंड (ख) के अन्त में शब्द निम्न प्रविष्ट किये जायें; 
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9 $ 


क9 वा0तारल पका 3 एढाई वाफा$इणाशा 0णः ६. 40,000 6 
[5 वर्ष से अधिक का कारावास अथवा 0,000 रुपया जुर्माना।] 
इसके बाद, श्रीमानू, कोई 5 मिनट पूर्व मैंने एक और संशोधन की सूचना दी हे। 
*अध्यक्ष: वह कौन सा हे? 

*पं, ठाकुरदास भार्गवः मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची । (पंचम सप्ताह) के संशोधन संख्या 4 से 4॥ तक के निर्देश 
से निम्न अनुच्छेद को अनुच्छेद !-क के रूप में रखा जाये: 


“[]]-0. () /॥ 37०4 8४॥9 |6 00 ॥6 8फ्राशा€ (70फ्रा गण ३ ]प्वशालशा 
णा गाव एकल का 4 लगायागबे 90०००वाए णएण ३ जसीशी (0 की ॥6 (शाप 
ण गाव | 6 ज्ांशी (०प्रा <शाय65 90 76 ०988९ 5 3 # ०6 [0 ४00९४. 


(2) ॥॥6 $फ्राशार (0०प्रा शी ॥१५ए९७ १97०९ दगायाबों [परांडवीएटाणा (0 
गला १ए07०॥६५ गणा क्षात् [प5शगला।, इशालशाटल्ट णा जात 096 ण ३ म्ांशा 
(0प्रा ण 5प्रत] गीला 00प्रा 38 ॥439 96 |65279९९ 99 9३एछ 99 ॥6 एथ्वा काला 
5फ7)]०९ 0 हप्रला ट<णागा।णा$ भाव गागयाध्राणा$ 35 ॥439 926 छा685टा7९6 ४ 
5पटा |9ए. 


[।]-क. () भारत राज्यक्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के किसी दंड-कार्यवाही 
में दिये हुये निर्णय या अन्तिम आदेश की उच्चतम न्यायालय में अपील होगी यदि 
उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किये 
जाने लायक है। 


(2) उच्चतम न्यायालय को किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे किसी अन्य न्यायालय 
के, जो संसद की विधि द्वारा उन शर्त्त और परिसीमाओं के अधीन जो उस विधि 
में विनिहित हैं विनिहित की गई हो, किसी निर्णय, दंडादेश अथवा अन्तिम आदेश 
की अपील सुनने का अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा।] 


अतः श्रीमान्‌, मैं निवेदन करूंगा कि इन संशोधनों का क्षेत्र उन मामलों में भी अपील 
की व्यवस्था करने से लेकर जिनमें प्रारम्भ में पांच वर्ष अथवा उससे अधिक का दंड 
दिया गया हो इस अन्तिम संशोधन तक है जिसको मैंने अभी पेश किया है कि केवल 
उन मामलों की, जिनमें उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय 
में अपील किये जाने लायक है, अन्य मामलों के साथ, जिनके लिये संसद उच्चतम न्यायालय 
को अपील स्वीकार करने और सुनने का विधि द्वारा क्षेत्राधिकार देती है, उच्चतम न्यायालय 
में अपील होगी। श्रीमान्‌, मैं निवेदन करता हूं कि जिस रूप में मैं विधि के सिद्धांत को 
समझता हूं उसके अनुसार यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय 
के संपूर्ण क्षेत्र को निर्बन्धित कर दिया गया हेै। मैं यह मानता हूं कि जहां तक उच्च 
न्यायालयों का संबंध है किसी विशिष्ट राज्यों की जनता की संपत्ति और जीवन के संबंध 
में उनके शब्द अन्तिम हैं। इस बात को मैं समझ सकता हूं। 
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“अध्यक्ष: साधारण चर्चा के समय आप बोल सकते हैं। 
*भ्री जसपतराय कपूरः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 6 और ।9 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद [-क 
के स्थान में निम्न अनुच्छेद रखा जाये: 


“[]-0. /॥ ॥7०2 शआभ। ॥6 00 06 $फ्राशा€ (0प/ गणा 3 गा9 एक्ट 
ण मीशी ए०फा का पी शातरीतज एी गावां॥ ॥4346 की ॥6 ूशटांइट ० व5 
छगएा]4। ]प्र500९॥0॥- 


(3) ॥ 99 छपलाी गा णक्‍ला था 9८80 ॥4385 7926९ इलाटा०2ट6 00 ठ€था। 
घ'०' 6 5 पा का 6 ०९४5८; 0 


(0) आस 06 ज्ांशा (0फा सलशाी९65 40 6 285९ 5$ 3 णाढ 0 कुए०वां 
॥00 06 &फ्राशाह (0फ्राए 7 


[]]]-क. भारत राज्य-क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के अपने दांडिक 
क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिये हुये अन्तिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय 
में होगी: 


(क) यदि उस अन्तिम आदेश द्वारा कि व्यक्ति को उस मामले में प्रथम बार मृत्युदंड 
दिया गया है; अथवा 


(ख) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील 
किये जाने लायक है।] 


*माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि संशोधन संख्या 23 के स्थान में निम्न संशोधन रखा जाये। 


“कि नये अनुच्छेद 2-क के पश्चात्‌ निम्न अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये: 


“[[2-3. (णालिाालशा। णा ॥6 5फ्राशार (०प्रा ए 4रफ़ुब्वबी॥९ [ंप्रांइवंलांगा 
जा 76999 00 टागा4] 7क/2०5४--्रा क्राकक। 7397 997 ]48ए9 ९८णालशि' ० 6 
5प्ञालार (60फ्रा छ90फ्रढ! [0 शालशाबा। भाव 647 300९09॥5 ॥0ा थाए 
]पव72शाशशा, गाव 090 णा इल्ाशाएह णए 4 मांशा एप का ॥6 शायरातए ए 
गावा4 था 6 लाएांडइट णी व5$ दागाबाी [णाइवांटाणा इप्)]०९० 60 पा 
९णाका।णा$ व ग्रशॉध्राणा$ 38 743979 926 फऋ्ुरलाी6त वा उप्र 9ए. 


[]2-ख. दंड विषयों में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार--संसद विधि 
द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत राज्य के किसी उच्च न्यायालय के अपने दांडिक 
क्षेत्राधिकार के प्रयोग संबंधी किसी निर्णय अथवा अन्तिम आदेश अथवा दंडादेश 
की, उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन जो उस विधि में उल्लिखित हों, अपील 
स्वीकार करने और सुनने की शक्तियां प्रदान करेगी।] 
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“अध्यक्ष: क्‍या 2-क कोई अनुच्छेद हे? 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: 727-क इस सदन द्वारा पहले ही पारित हो चुका हे। 
*भ्री एच.वी. पातस्करः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 

“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 23 के स्थान में निम्न अनुच्छेद रखा जाये: 


“कि अनुच्छेद 2-क के पश्चात्‌ निम्न नवीन अनुच्छेद रखा जाये: 


“[2-3. व॥6 8फ्राशार (0परा शा जाती छप्रणी ७&टल्एा$ क्राव 5प्र]९० (0 
5पटा 762प्रभा०5 35 ॥439 96 छाठइटाफए९०6त 99५ 99छ ० प6 एथ्रक्राशा 3ए96 
१0९४४ [पणांइवंलाणा 00 लक कए०व६५ गणा थभाज़ [प्रवशाला।, गिा4 ०१6 
0 $शाशाट6 ० 4 जांशा (0पफा ता इप्रता गीला (0 38 7439 96 छाल्इटाए९१ 
09 [9छ एा 6 एव्ाक्राशा का ॥6 [शक्रोणए एी गातव॑३ थी 06 रूटाटांइट एा व5 
लायांतरने ए्रांडवंलाणा, 


[2-ख. उच्चतम न्यायालय को उन अपवादों के सहित तथा उन विनियमों के 
अधीन जो संसद की विधि द्वारा विनिहित किये गये हो भारत राज्य क्षेत्र में की 
किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे अन्य न्यायालय के, जो संसद की विधि द्वारा 
विनिहित की गई हो, अपने दांडिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग संबंधी किसी निर्णय, 
अन्तिम आदेश अथवा दंडादेश की अपील सुनने का अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा।] 


*डा, बक्शी टेकचन्द (पूर्वी पंजाब : जनरल): मेरे नाम से तीन संशोधन हैं। पहला 
संशोधन संख्या 26 है, दूसरा 27 है और तीसरा संशोधन पर संशोधन है जिसकी सूचना 
मैंने सचिव को आज प्रातःकाल ही दी है। आपकी अनुज्ञा से मैं तीनों संशोधनों को पेश 
करूंगा। 


श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 23 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद -क के खंड 
() के स्थान में निम्न खंड रखा जाये: 


"(]) था 279०० आग] ॥6 ॥0 6 98फ्राशाह€ (70पफॉा गिणा ३3 [प52श॥शला। 0 
गिरा णक्‍ला का ३3 ागाबे छा००लटवाए ए व सीशी ए०्रा का 06 शायर 
० प09- 


(9) ॥ 6 जाशी (0फ्रा ॥35, ० १97०३ णः 7€शंश्रणा, 7/९ए2९४९८९ 6 ३८१णा।वां 
णे था 34९2८प5८6 क॒ुछाइणा भाव इलाशाटटत ग्राग 0 9627; ण 


(0) ॥ पा जांशा (ए०पा टशायीट8 90 6 ०४४८ वए0ए९९ 3 5पफ्रेशशाए वो 
वष्ल्शाणा रण |4छ 0णा 458 णाशफजां$इट 3 मी णाढ ० १97०४ ॥0 ॥6 $प््राशा€ 
(0फरा 

[() भारत राज्यक्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के किसी दंड कार्यवाही में दिये 
हुए निर्णय या अन्तिम आदेश की उच्चतम न्यायालय में अपील होगी: 
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[डा. बक्शी टेकचन्द] 


(क) यदि अपील अथवा पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति 
की विमुक्ति को उलट दिया हो और उसको मृत्युदंड दिया हो; अथवा 


(ख) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामले में विधि का सारवत 
प्रश्न अन्तर्ग्रत्त है या वह अन्यथा उच्चतम न्यायालय में अपील किये 
जाने लायक हे।] 


इसके पश्चात्‌ संशोधन संख्या 27 है जिसकी सूचना डा. पी.के. सेन, डा. पी.एस. देशमुख, 
श्री के.एम. मुंशी और मैंने दी है और वह इस प्रकार हैः 


“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 23 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद -क के खंड 
() के स्थान में निम्न खंड रखा जाये: 


४ () ७ १7०४ आग ॥6 00 6 $फ्राशा€ (70फ गणा ३ [पर58श॥शा। ण गिवतां 
णाकवलका का 3 जायााबोी छ02०९९वाए ए ३3 मसीशी एग्परा था ॥6 शायरी ए गातवाव: 


(3) ॥ ॥6 जाशा ए०्रा ॥85, णा ३0762 0ा ॥€शंदह्रणा 76एश:8३४८९ 6 एव 
2८0णां।॥ं ए था 3०८प्रडट0 कुछशइणा भाव इलाशाटटव ग्र॑गा 00 9627, ० 988 वी भा 
ण०ाश' 288९ शाक्राए26 6 इलाशाए6 998$520 णा था 3०८प5९९ कुलश'$णा क्ात 5९ाशाट्टव 
जरा 40 6620॥; ण 


(0) ॥ ॥6 प्रींशी (0प्रा टशाती65 पी 6 ०88९ वए0ए65४ 3 $प्रोशशक्रा।वं वुपटशाणा 
णी 99छ9 0 5 णाीलछाजांडट 3 ग णाढ ० ॥कए००४ क्‍0 ॥6 छफ्राशाहर (0फ्रा 


[() भारत राज्यक्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के किसी दंड कार्यवाही में दिये 
हुए निर्णय या अन्तिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी: 


(क) यदि अपील अथवा पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति की 
विमुक्ति के आदेश को उलट दिया हो और उसको मृत्युदंड दिया हो या 
किसी अन्य मामले में किसी अभियुक्त व्यक्ति पर पारित दंडादेश को बढ़ा 
दिया हो और उसको मृत्युदंड दिया हो; अथवा 


(ख) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता हे कि मामले में विधि का सारवत प्रश्न 
अन्तर्ग्स्त है या वह अन्यथा उच्चतम न्यायालय में अपील किये जाने लायक 


है।] 


इसके पश्चात्‌ तीसरा संशोधन है जिसकी सूचना मैंने आज प्रातःकाल दी थी। उसका 
रूप अधिक विनीत है। 


श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची | (पंचम सप्ताह) के संशोधन संख्या 23 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 
]]-क के खंड () के स्थान में निम्न खंड रखा जाये; 


संविधान का प्रारूप [247 


है] 30०92 8४॥9 [6 [00 ॥6 $फ्राशा€ (70प्रा गणा ३3 [प48शाशा 0तः था एव 
गा 3 लागाबी छ0००९वाए णए 4 जांशा (0फा का 6 शायरोतज एी गातवाव: 


(3) 6 जांशा (0फ्रा ॥95, णा 307०7, 72ए2३४८९ 6 णवलझ णएा ३०१वणा।॥श।ं रण 
भा 3९८९८प5८९ छक॒ुछ$णा भाव ॥38$ इलाशारटत गंगा क्‍0 6862॥; 0०7 


(0)  ॥6 ज्ांशा (0प टशा65 40 76 285९ 48 3 मी. णा6 00 20764 (0 ॥6 
5फ्ालशार (0प्रॉ 7 


[ भारत राज्य क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के किसी दंड कार्यवाही में दिये हुये 
निर्णण अथवा आदेश की उच्चतम न्यायालय में अपील होगी: 


(क) यदि अपील अथवा पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति की 
विमुक्ति के आदेश को उलट दिया हो और उसको मृत्युदंड दिया हो; अथवा 


(ख) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील 
किये जाने लायक है।] 


श्रीमान्‌, मैं नहीं समझता हूं कि इस समय इस अन्तिम संशोधन के समर्थन में मैं 
भाषण दूं, पर बाद में जब साधारण चर्चा होगी उस समय मैं कुछ कहूंगा। 


*भ्री जसपतराय कपूरः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि उपरोक्त संशोधन 23 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद -क के खंड () के 
स्थान में निम्न खंड रखा जाये: 


४ (]) श १7०४ आधी] ॥6 00 06 5फ्रालाल (0फ्रा गणा था णवक्ष ण 4 मंशा 
(70प्रा का ॥6 शाागणए ण पाता 743096 का ॥6 लटां5९ एणव85 दया [प्रांडती ली णा-- 


(3) वा पलटा एवं वाए0ए९८४ ३ इलाशला०6 णए 9वल्चा णा थाए छलाइणा थाव छपदा 
एकल ॥38 9260 94355९6 ब8भांग5४ वगरा [णा 06 वी तार वा ॥6 ०38४९ णए ॥6 प्ांशाी 
(70प्रा शंगराक्ष ग 399०४ णः 7९एछशाशंणा ॥णा काए एकल 92355९१ 99 ज्ांशा (0फ्रा 00 
भाए तताशा (0प्राप ण 


(0) ॥ ॥6 जाशा (0 सशागरी९5 4 ॥6 ९७४९ 48 3 ग णा6€ [007 ॥[070०2| 40 ॥6 
5फ्ाशाहर (0परॉ 7 


[() भारत राज्यक्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के अपने दांडिक क्षेत्राधिकार के 
प्रयोग संबंधी आदेश की उच्चतम न्यायालय में अपील होगी-- 


(क) यदि उस आदेश में किसी व्यक्ति का मृत्यु दंडादेश अन्तर्ग्त्तत हे और वह 
आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपील में या किसी अन्य न्यायालय को उच्च 
न्यायालय द्वारा पारित किये गये किसी आदेश के पुनरीक्षण में उस व्यक्ति 
के विरुद्ध पहली बार उस मामले में पारित किया गया हे; अथवा 


]248] भारतीय संविधान सभा [3 जून सन्‌ 949 ई. 
[ श्री जसपतराय कपूर] 


(ख) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील 
किये जाने लायक है।] 


“अध्यक्ष: क्या आप इसके विकल्प को पेश नहीं कर रहे हैं? 


*भ्री जसपतराय कपूरः श्रीमान्‌, मैं इसके विकल्प को पेश करता हूं, पर उसके पढ़ने 
की मुझे आवश्यकता नहीं है। यह समझ लेना चाहिये कि वह पढ़ दिया गया। 


“(]) ७ ॥[ए०गे शवों] ॥6 00 06 छ8फ्राशार (0 गिणा का एव एज 4 मांशा 
(70प्रा का ॥6 शातवरात॥9 ए गाते की 06 रूशटांइट णी वॉ$ लागावबों [प्रांडवीलीणा-- 


(3) ॥ ॥6 ज्ांशा ए०फ्रा थांगराल णा ॥97०व 7९एशशञशाए ॥6 णक्‍लक णए बटव॒पांधि णः 
छा ॥€शंद्रणा लशाधाटलाश 6 इलालाए2ट, त का 3 9 9ए9 वॉइटॉाए प्रात 
(99067 44 ए एबं 270९०९6फ776 (096 (७९८ ४ 0 898) ॥95 
5छ70०7९९९ थाए 96807 40 662॥॥; 


(0) णा वी शाह ज्ाशाी (०0प्रा टशा658 पी 6 288९ 8$ 3 ॥ ०6 7 १7०४ 0 
॥6 छ७फ्राशाहर (60परा. 


[() भारत राज्य-दश्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय के अपने दांडिक क्षेत्राधिकार के 
प्रयोग संबंधी आदेश की उच्चतम न्यायालय में अपील होगी-- 


(क) यदि उच्च न्यायालय में अपील में विमुक्ति के आदेश को उलट कर अथवा 
पुनरीक्षण में दंडादेश को बढ़ाकर अथवा दंड प्रक्रिया संहिता (898 के भाग 
5) के अध्याय 44 के अधीन स्वयं अपनी जांच में किसी व्यक्ति को 
मृत्युदंडादेश दिया हो। 


(ख) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील 
किये जाने लायक है।] 


*काजी सैयद करीमुद्दीन (मध्यप्रांत और बरार : मुस्लिम): क्‍या मेरे संशोधन संख्या 
29 का पढ़ा जाना आवश्यक है क्योंकि संशोधन संख्या 28 और 29 एक से हें? 


*अध्यक्ष;॥ कोई आवश्यक नहीं है। 


*काजी सैयद करीमुद्दीनः में उसे औपचारिक रूप में पेश करूंगा। मैं प्रस्ताव पेश 
करता हूं: 


“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 23 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद -क के खंड 
(]) के स्थान में निम्न खंड रखा जाये: 


संविधान का प्रारूप [249 


४ (]) श १7०४ आधे ॥6 00 06 5फ्रालाल€ (0फ्रा गणा था णवक्ष ण 4 मंशा 
(70प्रा का ॥6 शा॥ागरज ण पाता 74306 का ॥6 लटां5९ एण 5 दंगा [प्रांडती ली णा-- 


(3) वी प्री एकल वाएए0ए९5 3 इलाशाटर णए तलब णा भाए छलइणा काव इप्टा 
णा१वला 95$ 926०॥ (45520 32शा5  0ण ॥6 व 6 का ॥6 ०४5४९ 99 6 ज्ाशा 
(0प्रा शांगाक्ष गा कुए९गे णाः 7€शंड्रंणा ॥#णा भाए वश छ9355९6 99 ॥6 ज्ांशा (०्रा। 
00 काए ताला (ए0०प्रा। 0० 


(0) ॥ ॥6 जाशा (0 वशागरी०5 4 ॥6 ९७४९ 48 3 ग ०णा6€ [0 ॥[00०3। ॥0 ॥6 


9795 


5पफ््ाशा€ (0प्रा. 


[() भारत राज्यक्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के अपने दांडिक क्षेत्राधिकार के 
प्रयोग संबंधी आदेश की उच्चतम न्यायालय में अपील होगी- 


(क) यदि उस आदेश में किसी व्यक्ति का मृत्यु दंडादेश अन्तर्ग्त्त हे और वह 
आदेश उच्च न्यायालय द्वारा या तो अपील में या किसी अन्य न्यायालय को 
उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये किसी आदेश के पुनरीक्षण में उस व्यक्ति 
के विरुद्ध पहली बार उस मामले में पारित किया गया हो; अथवा 


(ख) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील 
किये जाने लायक है।] 


(संशोधन संख्या 32 पेश नहीं किया गया।2 
*श्री नजीरुद्दीन अहमदः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 23 के निर्देश से अनुच्छेद । के पश्चात्‌ निम्न 
अनुच्छेद -क प्रविष्ट किया जाये: 


“[]-0. (]) 0 379०४ 809 ॥6 00 ॥6 98फ्राशा।€ (70फ/ गणा ३ [पर52शाला 
णा गाव णवल का काए द्ागाबी छा०टसटवारए कि ३ जीशी एग्न्‍रा गा गी€ शाह ए 
गावा4 णा की भाए दगाग्ञाबं 90०००८वाए ॥ भाए। ए/पावं  ॥6 8 छाताणणज 0णा 
ज़ांता ॥0 39789, ॥7€एंड्ंणा ण णगालश' छञा००९९८वंाए ॥65 00 ॥6 प्ांशा ए०प्रॉ-- 


(3) 4895 क्षाए 5चाशाए€ 0 वंलवग 9355९ ता ०८णातरत ए9जछ ॥6 म्ांशा 
(0फ्रा का ब[ुएलवां णा 7€शंशरंणा, णा 985$526 99५ उप पएपाओ; ण 


(0) ॥ ॥6 ज्ांशा ए०फा णा ॥6 एफपाओं वली2ट5 9 6 ०४४९८ ए0ए2८5 & 
5प्रोशभा।व!ं तुप्शाणा एज ]3एछ ण 0 ॥ 8 00णज्ञ52 3 ग ९३5९ [0 ए०थ 
॥00 ॥6 98फ्राशा€ (0फ्रा. 


250] भारतीय संविधान सभा [3 जून सन्‌ 949 ई. 
[ श्री नजीरुद्दीन अहमद] 


(2) ए्राधक्षाशा ॥39 99 ]9ए ९एणालशिा णा 6 8फ्राशार (0०0फा भाए प्रिातेटा 
ए0०णटा5$ 00 शालाधा!। भाव ॥6क्ना 27०4 गणा था [प्र7श्ञाला णा गाव णक्‍ला एणा 8 
माशा (0पफा णा जाल प्रँपावबओं ॥ ॥6 रूदट॑56 ए व8 दाग्राबे [प्रांडइवंलांणा 5पफ्र]ध्टा 


0 99 


00 इप्रत्ा ९णावा॥णा5 क्ातव ग्राग्रा्राणा$ 38 ॥439 926 छ०टास्‍6व जा इपला 4ए. 


[]-क. () भारत राज्य-क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के किसी दंड कार्यवाही 
में दिये हुये निर्णय अथवा अन्तिम आदेश की अथवा उक्त राज्यक्षेत्र के किसी 
न्‍्यायाधिकरण के किसी दंड कार्यवाही में दिये हुये निर्णण अथवा अन्तिम आदेश 
की जिसके संबंध में उच्च न्यायालय में अपील पुनरीक्षण अथवा अन्य कार्यवाही 
नहीं होती हे, अपील उच्चतम न्यायालय में होगी-- 


(क) अपील अथवा पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अथवा संपुष्ट या उस 
न्‍्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी मृत्यु दंडादेश की, अथवा 


(ख) यदि उच्च न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण प्रमाणित करता है कि मामले में 
विधि का सारवत प्रश्न अन्तर्ग्त्त है अथवा अन्यथा मामला उच्चतम न्यायालय 
में अपील किये जाने लायक हे। 


(2) संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को किसी उच्च न्यायालय अथवा अन्य 
न्यायाधिकरण के अपने दांडिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग संबंधी किसी निर्णय 
अथवा अन्तिम आदेश की, उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन जो उस 
विधि में उल्लिखित हों, अपील स्वीकार करने और सुनने की शक्तियां प्रदान 
करेगी।] 


*भ्री जसपतराय कपूरः श्रीमान, संशोधन संख्या 37 के स्थान में मैं एक और संशोधन 
पेश करना चाहूंगा जिसकी मैंने आज प्रातःकाल सूचना दी है। उसमें संशोधन संख्या 37 
के स्थान में इस संशोधन को रखने का प्रयास किया गया है। जो इस प्रकार हैः 


“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 24 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद ]2-ख में 
"एथां्ााला ॥99' शब्दों के स्थान पर एगभ्रालां आगे जाती] 4 एल 
॥6 ८0ए्राशाट्शाशा एणी 85 ('णाह्रापांणा' (इस संशोधन के प्रारम्भ होने से 
एक वर्ष के अन्तर्गत संसद) शब्द रखे जायें।”! 


“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 38 भी आपके नाम से हे। 


संविधान का प्रारूप [25] 


*भ्री जसपतराय कपूरः उसे मैं पेश नहीं कर रहा हूं, श्रीमान्‌। 
मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 24 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 2-ख में निम्न 
नवीन परन्तुक जोड़ दिये जायें: 


'ए०णंव66, ॥0ग९एश, 9 भा 30762 शा्ीं ॥6 00 ॥6 8फ्राशाल (70फ्रा गणा 
4 फ्रिंदा छावंल' णा ३3 जमांशा ए0फ्रा गा ॥6 (श्राणज एण गाव ॥346 की ॥6 छछाटांडट 
ण व85 छागाबें [प्रां5त00णा-- 


(3) वा 99 #ला फ्रिदा ठावबंश' क्षाए छ9ल#50णा 35 926९॥ 5९ाशा०८९ (40 0664॥॥ क्‍0' ॥6 
पफ्रिश ९ वी 06 ९४४९; 0 


(0) ॥ 06 ज्ांशा (0फा टशापरी65 9 6 ०३४९ 8 3 # ०76 00 ४00९४ 40 ॥6 
9फ््ाशार (0पराज 7? 


[परन्तु भारत राज्यक्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के अपने दांडिक क्षेत्राधिकार के 
प्रयोग संबंधी किसी अन्तिम आदेश की उच्चतम न्यायालय में अपील होगी- 


(क) यदि उस अन्तिम आदेश में किसी व्यक्ति को उस मामले में पहली बार 
मृत्यु दंडादेश दिया गया है; अथवा 


(ख) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील 
किये जाने लायक है।] 


इसके पश्चात्‌, श्रीमान्‌ू, तीन विकल्प हें: 


“[70श960, ॥0फलएल, प॥ था १7०4 शो] ॥6 00 ॥6 5फ्राशा6 (0फा गिणा 
4 फ्रिंदां छाव॑श' एणा ३3 जमांशा ए0फ्रा गा ॥6 (श्राणज एण गाव ॥9346 थी ॥6 ूटाटांडट 
ण वां5 दागााधातबो [परांडवंलांणा, वा 69 #छली फिंदा तब भा 9८50 ॥435$ >260ा 
5छाटला०टत (0 ठलवी छा #72 [फिए फीट व 76 238८: 


67, स्‍#टफवाएश५, 


“[70श9606, ॥0फ९एक, 2 था १7०4 आबों। ॥6 00 ॥6 5फ्राशा6 (0फा गणा 
4 फ्रिंचा ठवंशः एणा 43 मांशा ए0फ्रा था ॥6 (शरण एणी गाव॑4 ॥346 थी ॥6 >टछाटांडट 
रण व5 दाधावबे [प्रांडइवीला0गा, प्र 699 #छली फ्रिंचा बल भा छल5णा ॥45 926० 
5लालशा०ट6 40 9697 गा ॥टएटाइवा णएणी 6 णतला एा इटवर्णा॥ं, 7 


67, द्ॉलावबाएश5, 


“[#0श960, ॥0फरलएल, ॥9 भा ॥कए०वा आयी ॥6 [0 ॥6 $फ्राशार (0प्रा 0 8 
फ्रिदा ठाबंशा एा 4 सीशी (०प्ञा गा ग6 शायरी णी गाते 7396  ॥6 रूशटांइ6 0 
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[ श्री जसपतराय कपूर] 


8 लगगय़ा।शबे [प्रांडइवलाणा, न 6 जांशी (0फा सली2ट8 9 76 ०७8४९ 8 3 मी. 06 
607 १79९४ 00 06 छ8फ्राशा€ (0प्रा. 
[परन्तु भारत राज्यक्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के अपने दांडिक क्षेत्राधिकार 
के प्रयोग संबंधी किसी अन्तिम आदेश की उच्चतम न्यायालय में अपील होगी यदि 
उस अन्तिम आदेश में किसी व्यक्ति को उस मामले में पहली बार मृत्यु दंडादेश 
दिया है।'' 


अथवा इसके विकल्प में, 


[परन्तु भारत राज्यक्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के अपने दांडिक क्षेत्राधिकार 
के प्रयोग संबंधी किसी अन्तिम आदेश की उच्चतम न्यायालय में अपील होगी यदि 
उस अन्तिम आदेश में विमुक्ति के आदेश को उलटकर किसी व्यक्ति को मृत्यु 
दंडादेश दिया है।'' 


अथवा इसके विकल्प में, 


[परन्तु भारत राज्यक्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के अपने दांडिक 
क्षेत्राधिकार के प्रयोग संबंधी किसी अन्तिम आदेश की उच्चतम न्यायालय में अपील 
होगी यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील 
किये जाने लायक हे।] 


*काजी सैयद करीमुद्दीनः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 24 में प्रस्तावित नये अनुच्छेद !2-ख में निम्न परन्तुक 
जोड़ दिया जाये: 


" ए0णं१6९9, ॥0ग6एश, 9 था 30762 शात्ी ॥6 00 ॥6 58फ्राशार (70फ्रा गणा 
4 फ्रिंदा छाव॑श' एणा ३3 माशा (ए0फ्रा था ॥6 (शरण णी गाव ॥9346 गा ॥6 ूटछाटांड2 
ण व85 लागाबोें [प्रांत ाीणा-- 


(3) वा 99 #ला फ्रिदा ठावबंश' क्षाए 9८50 435 962॥ 5९ाशा०८१ 40 6647 0' ॥6 
पफ्रिए ९ जी 06 ९४४९; 0 


(0) ॥  ॥6 ज्ांशा (0फा टशापरी65 9 6 ९३४९ 8 3 ग ०76 07० 9४0९४ 40 ॥6 
9फ््ञाशार (0प्राज 7? 


[परन्तु भारत राज्यक्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के अपने दांडिक क्षेत्राधिकार के 

प्रयोग संबंधी किसी अन्तिम आदेश की उच्चतम न्यायालय में अपील होगी-- 

(क) यदि उस अन्तिम आदेश में किसी व्यक्ति को उस मामले में पहली बार 
मृत्यु दंडादेश दिया गया है; अथवा 


(ख) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील 
किये जाने लायक है।] 
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*भ्री नजीरुद्दीन अहमद: श्रीमानू, आपकी अनुज्ञा से, मैं अनुच्छेद ।2-क को अनुच्छेद 
]]-क के रूप में पुरःस्थापन करने वाले प्रथम सूची के संशोधन संख्या 44 को पेश 
करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि अनुच्छेद 2 के बाद में रखने के बदले में उसे अनुच्छेद 
के पश्चात्‌ प्रविष्ट किया जाये। परिवर्तन केवल विवरण के विषय में है। मैं प्रस्ताव 
पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 932 के निर्देश से अनुच्छेद ॥] 
के पश्चात्‌ निम्न नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये: 


“[[[-0., /७॥ए7 छ&80॥ 3895 एशाणा काए [प5शञाला।, इसालाटट णा एक्ट 
]9$ 59260 (94355९6 ४99 ३ ज्ीशा ए०प्रा। था 6 शारण,/ णा पाता की कराए 
लाग़ाबीे छ0०९९०वाए ण भा छा०टटटकाए 7९097ग78 (00 ०णाशथाफ?ा ०णएि (0०0, 
0णा का काए [प्रवश्ठञाला, $साशार०एर 0 णवल णएाी भाए 0गाशा प्रषाओं 
ललाटांग्राएश याग्रागब। [पांइवंलांणा ज़ांताी [प्रवशाला।, इलालाएट णा णक्‍वलाः व5 
॥0 ॥906 40 96 इ6 ब506 णा 7066 गा कए९व ०णा ॥€शंध्राणा 99५9 थाए 
5पला जम्ाशा (0०पा शी ॥4ए6 3 गरशा। ण १07०४ शी 6 000जा9 ९४४९, 
]96] ए--- 


(3). 48भा75 कराए 5शाशा०6 णएाी १62॥॥; 


(0) ब48भां75 भा णाील' [प्रवशालशा।, $इशाशाटट णा णक्‍ल ण $पतला ज्ाशा (० 
णा पत)पा॥| 35 6 ९85४९ ॥99 92९, शीश 6 [प्रवशालशा।, इछाशाटट 0 
णावला गाए0ए८5 8 इफ्रैशधा।विं वषप<ट्थाणा णएी 49एछ9; 0 


(0०) का काए णाश' ०४४९ जाला 6 जांशी (0 ण 6 एफपा॥ं 38 ॥6 ९७४९ 
॥939 926, रशायी65 वी वी 45 8 मी ८85९ ण एव, 7 


[]-क. किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध भारत राज्यक्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय 
द्वारा किसी दंड कार्यवाही में अथवा न्यायालय अवमान संबंधी किसी कार्यवाही में 
कोई निर्णय, दंडादेश अथवा आदेश पारित किया गया है उसकी या दांडिक क्षेत्राधिकार 
का प्रयोग करने वाले किसी अन्य न्यायाधिकरण के निर्णय, दंडादेश अथवा आदेश 
की, जिसको अपील अथवा पुनरीक्षण में किसी ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा रह अथवा 
जिसमें रूपभेद नहीं किया जा सकता है, निम्न मामलों में अपील करने का अधिकार 
होगा: 


(क) किसी मृत्यु दंडादेश के विरुद्ध; 


(ख) उस उच्च न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के, जैसी भी स्थिति हो, किसी 
अन्य निर्णय, दंडादेश अथवा आदेश के विरुद्ध जिस निर्णय, दंडादेश अथवा 
आदेश में विधि का सारवत प्रश्न अन्तर्गत है; अथवा 
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(ग) किसी अन्य मामले में जिसके लिये उच्च न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण, जैसी 
भी स्थिति हो, प्रमाणित करता है कि मामला अपील किये जाने लायक हे।] 


“अध्यक्ष: एक संशोधन है जिसकी सूचना मुझे प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना से प्राप्त हुई 
है। 
“प्रो, शिब्बन लाल सक्सेना: कौनसा श्रीमान्‌? 
अअध्यक्ष: आपने इस संशोधन की सूचना दी हे: 
“निम्न अनुच्छेद को -क के स्थान में रखा जाये: 


“भारत राज्यक्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के किसी दंड कार्यवाही में दिये हुये 
निर्णय अथवा अन्तिम आदेश की उच्चतम न्यायालय में अपील होगी यदि उच्च 
न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला अपील किये जाने लायक हेै........' '' 

“प्रो, शिब्बन लाल सकक्‍सेनाः यह वह है जिसको आपकी अनुज्ञा से मैं पेश कर 
चुका हूं। 

*पं, ठाकुरदास भार्गवः वह पेश हो चुका हे। 

अअध्यक्ष: तो में समझता हूं कि संशोधन इतने ही हैं। विभिन्‍न अनुच्छेदों पर कुछ 
और संशोधन हैं और मैं समझता हूं कि जो संशोधन पेश हो चुके हैं वे सब इनमें आ 
जाते हैं और मैं छपी हुई सूची के किसी भी संशोधन को नहीं लेता हूं। अब सब संशोधन 
पेश हो चुके हैं और समूचे प्रश्न पर चर्चा की जा सकती है। मैं समझता हूं कि संशोधन 
की इस बाढ़ में से हमें कुछ न कुछ मिल ही जायेगा। 

*थ्री जैड,एच, लारी (संयुक्त प्रान्त : मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष 
कदाचित एक महत्त्वपूर्ण विषय है। यह आवश्यक है कि जो विभिन्‍न संशोधन पेश किये 
गये हैं उन पर सदन बहुत ध्यान देकर विचार करे। प्रश्न यह है कि क्या दांडिक मामलों 
की उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं, और यदि हो 
तो किन परिस्थितियों में? 

मैं समझता हूं कि बहुमत इस पक्ष में है कि कुछ मामलों में अपील की शक्ति उच्चतम 
न्यायालय को होनी चाहिए। यहां तक कि डा. अम्बेडकर ने संशोधन संख्या 24 पेश किया 
है जिसमें कहा गया है कि संसद दांडिक मामलों की अपील के लिए उपबन्ध बनायेगी। 
अन्य संशोधन, जो पेश किये गए हैं, वे कुछ और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि कुछ 
उल्लिखित मामलों में संविधान में भी अपील के लिये उपबन्ध होने चाहिये और हमारे 
सामने यही वास्तविक प्रश्न है कि क्‍या इस विषय को पूर्णतया संसद पर छोड़ा जाये या 
क्या स्वयं संविधान में कुछ मामलों की अपील के लिये उपबन्ध रखे जायें। सदन के 
समक्ष यह पहला प्रश्न है। 

दूसरा प्रश्न यह है: यदि सदन इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है कि दांडिक 
मामलों की अपील के लिये इस संविधान में व्यवस्था होनी चाहिये तो वे कौन से मामले 
हैं जिनकी अपील होगी? यदि हम विभिन्‍न संशोधनों का विश्लेषण करें तो हमें विदित 


संविधान का प्रारूप [4255 


होता है कि सब संशोधन सर्वप्रथम यह सुझाव देते हैं कि जिन मामलों में स्वयं उच्चतम 
न्यायालय को यह संतोष हो जाता है कि अपील होनी चाहिये तो उनकी अपील होगी। 
जब इस सदन में व्यवहार विषयक मामलों के उपबन्धों पर चर्चा हो रही थी उस समय 
डा. अम्बेडकर ने यह बिल्कुल ठीक कहा था कि उच्च न्यायालय को यह कहने का 
नेसर्गिक अधिकार है कि कोई मामला अपील किये जाने लायक है या नहीं और यदि 
इस प्रभाव का कोई प्रमाणपत्र है तो व्यवहार विषयक अपील होने दी जायेगी। मेरा निवेदन 
है कि यही सिद्धान्त उतने ही बलपूर्वक दांडिक अपीलों पर लागू होता है। यदि उच्च 
न्यायालय द्वारा विनिश्चित की गई कोई अपील है और स्वयं उच्च न्यायालय का यह विचार 
है कि मामला अपील किये जाने लायक है तो क्‍यों कर उस अपील को न होने दिया 
जाये, इसके विरुद्ध कोई तर्क नहीं है। इस विषय पर मैं समझता हूं कि दो राय नहीं 
हो सकती हैं कि स्वयं संविधान में उन मामलों की अपील की व्यवस्था की जाये जिन 
के लिये उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला अपील किये जाने लायक है। यह 
उन उपबन्धों में से एक उपबन्ध है जिसके प्रविष्ट करने का कुछ संशोधनों द्वारा प्रयास 
किया गया हे। मेरी खुद की यह राय है कि ऐसा उपबन्ध होना चाहिये। 


दूसरा सुझाव यह है कि अधिकार के रूप में, यदि मामले में विधि का साखत्‌ प्रश्न 
अन्तर्गत है तो अपील होगी। यह स्पष्ट है कि इस सुझाव में भी बहुत बल हे। परन्तु 
अभी यह कहा जा सकता है कि हम यह नहीं जानते कि ऐसे उपबन्ध की जो अपीलें 
प्रस्तुत की जायेंगी उनकी संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अतः मैं स्वयं यह सोचता हूं कि 
इस प्रश्न को हम संसद पर छोड दें। 


तीसरा सुझाव यह है कि जहां उच्च न्यायालय द्वारा पहली बार मृत्यु दंडादेश पारित 
किया है उसकी अधिकार के रूप में, अपील करने का अधिकार होना चाहिये। मैं समझता 
हूं कि यह बड़ा ही युक्तियुक्त सुझाव है। व्यवहार-विषयक मामलों में हमने अनेक अपीलों 
की व्यवस्था की है; ओर यह स्वाभाविक है कि यहां कम से कम एक अपील तो हो। 
यदि एक न्यायालय अभियुक्त को विमुक्त करता है और अपील में उच्च न्यायालय जांच 
को उलट देता है और उसको मृत्युदंडादेश देता है तो मैं समझता हूं कि विवेक यह चाहता 
है कि अभियुक्त को उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार देना चाहिये। कम 
से कम एक न्यायालय ने उसे निरपराध पाया है। दो न्यायाधीशों में निर्णय की त्रुटि हो 
सकती है मैं आपको बहुत से दृष्टान्त दे सकता हूं जिनमें सरकार ने अपील की है और 
दोनों माननीय न्यायाधीश इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि वास्तव में वह व्यक्ति अपराधी है। 
यह दूसरा मामला है जिसके लिये मैं समझता हूं कि अपील का उपबन्ध अधिकार के 
रूप में होना चाहिये। 


अन्त में संशोधन में यह सुझाव दिया गया है कि उन मामलों की भी अपील का 
अधिकार हमें देना चाहिये जिनमें अभियुक्त पर प्रथम बार पांच वर्ष से अधिक का दंडादेश 
आरोपित किया गया है। इस संशोधन के पक्ष में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। परन्तु 
मेरा निजी विचार यह है कि यदि वह अन्य खंड बना रहता है कि संसद अन्य अपीलों 
के लिये उपबन्ध बना सकती है तो उसके लिये हम प्रतीक्षा कर सकते हें। 
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अतः मैं समझता हूं कि इस संविधान में तीन बातों की व्यवस्था होनी चाहिये। सर्वप्रथम 
उन मामलों में जिनका विनिश्चय करते हुये उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला 
अपील किये जाने लायक है, अधिकार रूप में उन मामलों की अपील होनी चाहिये; दूसरे, 
एक ऐसा प्रावधान होना चाहिये जिसके द्वारा अपील या पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा 
पहली बार पारित किये गये मृत्यु दंडादेश की अपील का अधिकार हो; तीसरे, संसद को 
अन्य मामलों की अपील के लिये उपबन्ध बनाने का अधिकार होगा। यदि डा. अम्बेडकर 
का संशोधन संख्या 24 श्री जसपतराय कपूर द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 39 तथा 
श्री करीमुद्दीन द्वारा पेश किये गये वैसे ही संशोधन संख्या 40 और डा. बक्शी टेकचन्द 
द्वारा पेश किये गये अन्तिम संशोधन के साथ-साथ स्वीकार किया जाता है तो मैं समझता 
हूं कि जनता संतुष्ट हो जायेगी और संविधान में दंड सम्बन्धी अपीलों के लिये काफी 
प्रावधान हो जायेंगे। मैं स्वयं यह समझता हूं कि इन दो मामलों में, जिनमें उच्च न्यायालय 
द्वारा सर्वप्रथम मृत्यु दंडादेश दिया जाता है और जिनमें उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है 
कि मामला अपील किये जाने लायक है, अपील होने दी जाये, इस बात में कोई सन्देह 
नहीं हो सकता है। जो लोग दंड विषयक अपीलों को संसद पर छोड़ना चाहते हैं उन 
लोगों का तर्क यह है कि इस विषय पर विवरण पूर्वक चर्चा अपेक्षित है तथा यह सदन 
इस स्थिति में नहीं है कि उन मामलों की पूर्णतया संगणना कर सके जिनकी उच्चतम 
न्यायालय में अपील होगी। इस तर्क में कुछ सार है, पर वह सार पूर्ण रूप में नहीं है। 
क्योंकि जिन मामलों की अपील की आवश्यकता या वांछनीयता तक में कोई संदेह नहीं 
हो सकता उसके लिये इस पक्ष का कोई तर्क नहीं है कि उनको क्योंकर संसद पर छोड़ा 
जाये कि वह बाद में अधिनियम पारित करे। मेरा निवेदन यह है कि जहां तक इन दो 
मामलों का सम्बन्ध है, जहां कि प्रथम बार उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंडादेश दिया है और 
जहां किसी मामले को उच्च न्यायालय द्वारा लायक प्रमाणित कर दिया है तो इन मामलों 
की अपील होने देने में कोई सन्देह नहीं हो सकता है और ऐसी कोई बात नहीं है कि 
इन मामलों में संविधान चुप साध बेठे जब कि उसमें व्यवहार-विषयक मामलों के सम्बन्ध 
के उपबन्ध है। मेरा निवेदन यह है कि यह सदन मेरे माननीय मित्रगण सर्वश्री करीमुद्दीन, 
जसपतराय कपूर और बक्शी टेकचन्द द्वारा पेश किये गये तीनों संशोधनों और संशोधन संख्या 
24 को स्वीकार करे। 


*मि, तजम्मुल हुसैन: अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मुझे मेरे माननीय मित्र बक्शी 
टेकचन्द द्वारा पेश किये गये संशोधन का समर्थन करना चाहिये। वे दो काम कराना चाहते 
हैं। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्च 
न्यायालय में सुने जाने के लायक है तो उस मामले को वहां भेजा जाये। मैं इससे पूर्णतया 
सहमत हूं। जब स्वयं उच्च न्यायालय आदेश पीरत करता है और उसकी यह राय है कि 
आदेश में परिवर्तन किया जा सकता है और उच्चतम न्यायालय उस आदेश में परिवर्तन 
कर सकता है तो वह आदेश उच्चतम न्यायालय को जाना चाहिए। इस विषय पर दो राय 
नहीं हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि उच्च न्यायालय आदेश को उलट देती है अर्थात्‌ 
यदि सत्र न्यायालय द्वारा विमुक्ति पारित कर दी गई है और सरकार के अपील करने पर 
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उच्च न्यायालय ने मृत्युदंडादेश पारित किया है अथवा सत्र न्यायाधीश के पहले आदेश को 
उलट दिया है और अभियुक्त की अपराधी पाया है तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय 
को अपील जानी चाहिये। मैं एक कदम और आगे बढ़ूंगा। मैं कहता हूं कि किसी भी 
मामले में जिसमें अधीन न्यायालय की विमुक्ति का आदेश हुआ है और उस आदेश को 
उच्च न्यायालय ने उलट दिया है तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकती है। 
मेरा तर्क यह है कि आपके समक्ष दो विनिश्चय हैं, एक सत्र न्यायाधीश का जो जूरी 
की सहायता से मामले की जांच करता है। जूरी की यह राय है कि मामला विमुक्ति 
के लायक है और यदि न्यायाधीश सहमत हो जाता है तब तो मामला वहीं समाप्त हो 
जाता है। विमुक्ति की अपील नहीं हो सकती है। यह साधारण विधि है परन्तु यदि अपील 
की भी जायेगी तो स्वयं सरकार द्वारा वह होनी चाहिये न किसी व्यक्ति विशेष द्वारा। सरकार 
की ओर से कार्यकारी महाधिवकता ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपील कर सकता हे। 
जब वह अपील ऊपर जाती हे तो निःसन्देह जूरी और न्यायाधीश ने एक होकर यह कहा 
है कि वह व्यक्ति अपराधी है। मेरी राय में जब आपके सामने दो राय हैं तो एक तीसरी 
अन्तिम राय और होनी चाहिये। अत: सब मामलों को, जिनमें विमुक्ति उलट दी गई हे, 
उच्चतम न्यायालय में जाने देना चाहिये। विधि का एक सिद्धान्त है कि यदि एक बार 
किसी व्यक्ति को विमुक्त कर दिया जता है तो उसी दोषारोप के लिये उस पर मामला 
नहीं चलना चाहिये। इंग्लैंड में आपको विमुक्ति के विरुद्ध अपील बहुत कम मिलेंगी। अतः 
मैं निवेदन करता हूं कि हत्या सम्बन्धी सब मामलों की, जिनमें दोनों विधि तथा तथ्य 
के प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं, उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील होनी चाहिये। हत्या 
के मामले बड़े महत्वपूर्ण मामले हैं और यदि अपील है तो इनका अन्तिम विनिश्चय 
उच्चतम न्यायालय द्वारा होना चाहिये। 


मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि उन सब मामलों को जिनमें विधि का महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
अन्तर्ग्स्त है अथवा देश को विधि के किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न के विनिश्वचय की आवश्यकता 
है, उच्चतम न्यायालय के पास भेजना चाहिये और मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि जब सत्र 
न्यायाधीश द्वारा कोई दंडादेश पारित किया जा चुका है और वह उच्च न्यायालय में जाता 
है और उच्च न्यायालय उसे बढ़ा देता है तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में होनी 
देनी चाहिये। ऐसा हुआ है और एक मामले का मेरा अनुभव है कि चार अभियकतों में 
से प्रत्येक को दो वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश हुआ। तीन ने अपील की और 
एक ने नहीं की। उच्च न्यायालय ने उनसे इस बात का कारण पूछा कि उनका दंड क्‍यों 
न बढ़ाया जाये और वास्तव में दंडादेश बढ़ा दिया गया। उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति 
से भी जिसने अपील नहीं की थी कहा कि वह कारण बताये कि उसका दंड भी क्‍यों 
न बढ़ाया जाये और अन्त में सबके दंड को आजन्म निर्वासन में बढ़ा दिया गया। इस 
प्रकार के मामले में जिनमें सत्र न्यायाधीश द्वारा दंडादेश पारित किया जा चुका है और 
वह उच्च न्यायालय में जाता है जो दंड को बढ़ा देता है तो अभियुक्त को तीसरे न्यायालय 
में--भारत के उच्चतम न्यायालय में-अपील करने देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस 
संशोधन का समर्थन करता हूं और मैं इन बातों को भी जोड़ना चाहता हूं कि इन बातों 
पर डा. अम्बेडकर विचार करें। 
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*भ्री जसपतराय कपूरः अध्यक्ष महोदय मैंने कई संशोधन पेश किये हैं, पर मैं अपने 
विचारों को केवल संशोधन संख्या 39 पर ही सीमित रखना चाहूंगा। जो इस प्रकार हैः 


“कि डा. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 24 में प्रस्थापित नवीन 
अनुच्छेद !2-ख में निम्न नये परन्तुक जोड़ दिये जायें: 

“परन्तु भारत राज्यक्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के अपने दांडिक क्षेत्राधिकार के 
प्रयोग सम्बन्धी किसी अन्तिम आदेश की उच्च न्यायालय में अपील होगी-- 


(क) यदि उस अन्तिम आदेश में किसी व्यक्ति को उस मामले में पहली बार 
मृत्युदंडादेश दिया गया है; अथवा 


(ख) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में 
अपील किये जाने लायक है।' ”! 


श्रीमानू, उस दिन अनुच्छेद 0 पर विचार करते समय इस विषय की बड़ी देर तक 
विस्तृत चर्चा रही कि उच्चतम न्यायालय को दंड विषयक मामलों की अपील सुनने का 
अधिकार होना चाहिये या नहीं। वह चर्चा अनुच्छेद 0 की चर्चा से कुछ अधिक सुसंगत 
नहीं थी, पर इस पर कोई आपत्ति नहीं की गई और आपने भी उस चर्चा पर कोई आपत्ति 
नहीं की। यह स्पष्ट है कि इसका कारण यह था कि हममें से प्रत्येक ने यह अनुभव 
किया कि उस प्रश्न की चर्चा बहुत आवश्यक थी और अनुच्छेद !2-ख के आने के 
पूर्व, जिसको आज इस समय डा. अम्बेडकर ने पेश किया है, हम उस विषय पर प्रारम्भिक 
चर्चा कर लें जिससे कि कोई ऐसा हल निकल आये जिसमें उन अनेक दृष्टिकोणों का 
समावेश हो जो उस दिन रखे गये थे। जिस प्रयोजन के लिये उस चर्चा का उपक्रम किया 
गया था उसकी लाभदायक रूप में पूर्ति हुई और हमने देखा कि दूसरे दिन जब हम 
अनुच्छेद 2-ख पर आये तो हमें यह देख कर संतोष हुआ कि डा. अम्बेडकर ने एक 
संशोधन की सूचना दी है जो इस समय संशोधन संख्या 23 के रूप में है। केवल यही 
नही वरन्‌ दूसरे दिन यह देख कर हम और भी अधिक प्रसन्न हुये कि श्री मुंशी ने भी 
एक और संशोधन की सूचना दी जो अब संशोधन संख्या 27 के रूप में प्रस्तुत है जिसके 
अनुसार डा. अम्बेडकर के नाम के संशोधन संख्या 23 के क्षेत्र का कुछ सीमा तक विस्तार 
किया गया है अर्थात्‌ जब कि डा. अम्बेडकर के संशोधन संख्या 23 में केवल उन मामलों 
में अपील का अधिकार दिया गया है जिनमें उच्च न्यायालय ने अपील में विमुक्ति के 
विरुद्ध मृत्युदंडादेश पारित किया है तो श्री मुंशी के संशोधन में इस क्षेत्र को और भी 
अधिक उन मामलों तक विस्तृत किया है जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण तक में 
मृत्युदंडादेश पारित किया हे। 

दूसरे, श्री मुंशी के संशोधन में यह भी दिया गया है कि यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित 
करता है कि मामले में विधि का सारवत प्रश्न अन्तर्ग्रतत है अथवा वह अन्यथा उच्चतम 
न्यायालय में अपील किये जाने लायक है तो उसकी अपील होगी। 

परन्तु यकायक हम देखते हैं कि संशोधन संख्या 23 में जिस स्थिति को डा. अम्बेडकर 
ने ग्रहण किया था उसका वे परित्याग करना चाहते हैं और आरम्भ में जो स्थिति उन्होंने 
ग्रहण की थी कि सिवा उस विधान के अनुसार जिसको संसद पारित करेगी अन्य प्रकार 
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से उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं होगी उस स्थिति पर फिर वापस चले गये हें। श्रीमान्‌, 
उस दिन अनुच्छेद 0 के वाद-विवाद का उत्तर देते हुये डा. अम्बेडकर ने कहा था 
कि उनका दिमाग खुला हुआ है पर खाली नहीं है। मैं यह मानने के लिये तैयार हूं 
कि उनका दिमाग केवल खुला हुआ ही नहीं है वरन्‌ ग्रहणशील है। मैं केवल यह चाहता 
हूं कि उनका दिमाग स्मरणशील भी होता। क्‍योंकि उन्होंने वाद-विवाद के समय अनेक 
सुझावों को ग्रहण किया और एक या दो दिन तक वे उनके दिमाग में भी रहे और जिन्होंने 
उनको संशोधन संख्या 23 की सूचना देने के लिये प्रेरित किया, पर ये सब सुझाव उनके 
दिमाग से दो दिन के पश्चात्‌ गायब हो गये; अत: उनका दिमाग केवल खुला हुआ ही 
नहीं है वरन्‌ बहुत अधिक खुला हुआ है और कुछ समय तक ही बातों को रख सकता 


है। 


प्रस्थापित संशोधन 24 में यह सुझाव दिया गया है कि संसद विधि द्वारा उच्चतम 
न्यायालय को दंड विषयक अपीलीय शक्तियां सौंप सकती है। यह नहीं स्वीकार किया 
गया है कि संसद दंड विषयक मामलों में अपील सुनने का अधिकार उच्चतम न्यायालय 
को अवश्य सौंपे क्योंकि 7789५” शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि “ह9' शब्द। अतः 
मंशा यह है कि संसद पर यह छोड देना चाहिये कि दंड विषयक अपीलों के अधिकार 
को उच्चतम न्यायालय को सौंपने के विधान को यह पारित करे या न करे। इस संशोधन 
की पेचीदगी यह भी है कि यदि विधान द्वारा एक बार यह अधिकार उच्चतम न्यायालय 
को सौंप दिया जाता है तो वाद किसी तिथि को, यदि संसद चाहती है तो, उस विधान 
का संशोधन उसको रद्द अथवा उसका प्रतिसंहरण कर सकती हैं इसका आशय यह हे कि 
जब तक संसद यह देखती है कि अपील में उच्चतम न्यायालय ऐसे निर्णय पारित कर 
रही है जो संसद के पक्ष में हैं, संसद का अभिप्राय शक्ति प्राप्त दल से है और जिसका 
अभिप्राय उस समय के मंत्रिमंडल से है तो उच्चतम न्यायालय उस अधिकार का प्रयोग 
करती रहेगी। परन्तु जब उस न्यायालय के निर्णय संसद द्वारा पसन्द नहीं किये जाते हैं 
तो उस अधिकार को वापस ले लिया जायेगा। यह एक खतरनाक प्रस्थापना है; इसका 
अभिप्राय यह है कि उस अधिकार को बनाये रखने के लिये उच्चतम न्यायालय को इस 
प्रकार से कार्यवाही करनी चाहिये कि जिससे संसद अप्रसन्‍न न हो। हम न्यायपालिका की 
स्वतंत्रता के लिये चीखते रहे हैं ओर इस स्वतंत्रता के डा. अम्बेडकर एक वीर योद्धा 
रहे हैं परन्तु जब हम उच्चतम न्यायालय की शक्ति सम्बन्धी विधान का निर्माण करने पर 
आये, जो उच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है, तो हम ऐसे उपबन्ध रखने 
का प्रयत्त कर रहे हैं जो केवल न्यायपालिका ही नहीं वरन्‌ देश के उच्चतम न्यायालय 
धर्माधिकरण की अप्रत्यक्ष रूप से जड़ काटेगा। मैं निवेदन करता हूं कि हमको इस पक्ष में 
नहीं होना चाहिये। व्यवहार विषयक मामलों में उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता कोई अधिक 
'फलदायक नहीं है; दंड विषयक मामलों में उसकी स्वतंत्रता प्रमुख महत्त्व की है। इससे कोई 
फर्क नहीं पड़ता कि 20,000 रुपये की एक तुच्छ राशि के किसी मामले का पक्ष या 
विपक्ष में विनिश्चय हो, परन्तु यदि किसी दंड विषयक मामले का विनिश्चय करने में उच्चतम 
न्यायालय को अपील सुनने के अधिकार को बनाये रखने के लिये संसद की इच्छानुसार 
कार्यवाही करनी पड़ती है तो यह उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता का बड़ा भारी अपहरण 
है। इन सब बातों पर विचार करते हुये मैं निवेदन करता हूं कि हमें यहां और अभी यह 
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विधान बनाना चाहिये कि उच्चतम न्यायालय को अपील सुनने की शक्ति होगी और इस 
विषय के विधान बनाने या न बनाने को हम संसद की सदिच्छा पर न छोडे। हम इस 
संविधान में उच्चतम न्यायालय के लिये, न्यायालय के स्थान के लिये, न्यायाधीश के वेतनों 
के लिये और अन्य बातों के लिये विवरण पूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं। परन्तु दंड विषयक 
अपीलों को सुनने के अधिकार के महत्त्वपूर्ण प्रश्न को हम संसद पर छोड रहे हैं कि 
वह जेसा चाहे विनिश्वय करे। और कौन सी संसद इस विषय पर विचार करेगी? क्‍या 
यह वर्तमान संसद है अथवा वह संसद जो इसके बाद नये संविधान के प्रवर्तन में आने 
के पश्चात्‌ बनेगी? यदि दूसरी संसद है तो इसका अभिप्राय है कि अभी दो वर्ष और। 
यदि यह मंशा है कि वर्तमान संसद इस उपबन्ध को पारित करे तो उसे हम अभी यहां 
क्यों नहीं कर लेते? वर्तमान संसद में वे ही सदस्य हैं जो आज यहां उपस्थित हैं। या 
मैं यह कहूंगा कि जो अभिसमय हमने स्थापित किया है उसके अनुसार तो वह उन सदस्यों 
की भी बनी हुई नहीं है जो यहां इस समय उपस्थित हैं और जिन्हें इन विचार-विमशशों 
में भाग लेने का हक है। अतः मेरा विचार है कि यह संविधान सभा संविधान निर्माण 
करने वाले निकाय के रूप में वर्तमान संसद की अपेक्षा अधिक प्रतिनिध्यात्मक है और 
ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय को उस निकाय पर, जो संसद के रूप में प्रकार्य करता है, छोड़ने 
के अलावा इस निकाय द्वारा विनिश्चित किया जाना चाहिये। यदि कोई अपूर्त्त होना चाहे 
तो यह निष्कर्ष निकाल सकता है--यद्मपि मैं आशा करता हूं कि वह तथ्य नहीं है-- 
कि कुछ सदस्य जो इस निकाय के सदस्य हैं, पर अभिसमय के अधीन संसद में उपस्थित 
नहीं होते हैं उनके बारे में यह असुविधाजनक समझा जा सकता है कि इस विधान को 
संसद में लिया जाये यहां कि वे उपस्थित नहीं होंगे। हमने यह अभिसमय स्थापित कर 
लिया है कि प्रान्तीय विधानमंडलों के सदस्य संसद में उपस्थित नहीं होंगे। अब हम उनसे 
यह कहना चाहते हैं कि वे इस बात से सहमत हो जायें कि वे इस विषय में कुछ 
न कहें और अपनी अनुपस्थिति में संसद द्वारा इस विषय के विनिश्चित किये जाने से 
सहमत हों। 


पर मंशा यह है कि यह संसद नहीं वरन्‌ निर्वाचन के पश्चात्‌ जो संसद बनेगी वह 
इस विधान पर विचार करेगी, इसका अभिप्राय यह है कि इस पूरे के पूरे विषय को 
कम से कम दो वर्ष तक रोके रखा जायेगा। उस संसद को बनने पर भी उसके समक्ष 
विचार करने के लिये सद्य महत्त्व के कई विधान होंगे और उसका समय उन अधिक 
महत्त्व के विधानों के अधिनियम बनाने में लगेगा। इसका यह अभिप्राय हुआ कि आने 
वाले तीन या चार वर्षों तक यह पूरा विषय रुका पड़ा रहेगा। प्रश्न यह उठता है कि 
उन अभागे लोगों का क्या होगा जिनको प्रथम बार उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश द्वारा 
मृत्युदंड दिया गया है। मेरे माननीय मित्र डा. अम्बेडकर तथा अन्य उनके जैसे विचार वाले 
शायद यह कहें कि इन थोडे से अभागे व्यक्तियों की हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये। यदि 
उनकी ऐसी इच्छा हो तो शायद वे नृशंसतापूर्वक ऐसा कह दें। पर मुझे आशा है कि 
डा. अम्बेडकर और उनके अन्य मित्र जो उच्चतम न्‍्ययालय दंड विषयक अपीलों के सुनने 
के अधिकार से वंचित कराने की कार्यवाही में हिस्सेदार हैं--मेरा अभिप्राय श्री टी.टी. 
कृष्णमाचारी तथा श्री मुंशी से है--उनमें कोई भी इतनी नृशंसतापूर्वक ऐसा सुझाव देने के 
लिये इच्छुक न होगा। मैं जानता हूं कि डा. अम्बेडकर जो कभी-कभी बाहर से रूखापन प्रकट 
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कर देते हैं पर उनका हृदय बड़ा कोमल है और यदि मैं कह सकता हूं, यह कहूंगा 
कि उनका हृदय स्नेहशील भी है। श्री कृष्णमाचारी तो मृदुलता के भंडार ही हैं और 
श्री मुंशी तो वास्वत में कोमलता की खान हैं। अतः मुझे विश्वास है कि इनमें से कोई 
भी हमसे मानवजीवन और स्वातन्त्रय पर इतने सरल रूप में विचार करने के लिये न कहेगा। 
अतः मैं निवेदन करता हूं कि हमें यहां और अभी इस संविधान में उच्चतम न्यायालय 
को दंड विषयक अपीलों को सुनने का अधिकार सौंपने का एक निश्चित उपबन्ध बनाना 
चाहिये। 


परन्तु मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि डा. अम्बेडकर और श्री मुंशी के उन तककों 
से यथेष्ट सार है जिनको उन्होंने किसी पूर्व अवसर पर प्रस्तुत किया था कि यदि उच्चतम 
न्यायालय को अपील के अनिर्बन्धित अधिकार सौंपे जायेंगे तो मामलों का काम बहुत बढ़ 
जायेगा। यह सच है। न मैं यह सुझाव देना चाहता हूं, न मैंने अपने संशोधन में यह सुझाव 
दिया है और न शायद किसी अन्य व्यक्ति ने अपने संशोधन में यह सुझाव दिया है कि 
उच्चतम न्यायालय को अपील का अनिर्बन्धित अधिकार होना चाहिये। हम जो कुछ चाहते 
है वह यह है कि उसको कुछ विशिष्ट मामलों तक सीमित किया जाये जिनकी संख्या 
बहुत अधिक नहीं होती। शायद उनकी संख्या साठ या सत्तर से आगे नहीं जायेगी या 
अधिक से अधिक सारे देश में एक वर्ष में सौ। अपील के अधिकार को सीमित होने 
दीजिये सर्वप्रथम तो उन मामलों तक जिनमें उच्च न्यायालय ने प्रथम बार अपने अन्तिम 
आदेश द्वारा मृत्युदंडादेश पारित किया हो जिसका आशय केवल इससे अधिक और कुछ 
नहीं है कि किसी व्यक्ति को प्रथम बार मृत्युदंड दिया जाता है तो उसे अपील का एक 
छोटा सा अधिकार होगा। मेरे संशोधन का यही अर्थ है और कुछ नहीं। उन मामलों में 
जिनमें या तो उस व्यक्ति को अधीन न्यायालय द्वारा विमुक्त कर दिया गया है या उच्च 
न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय के प्रथम आदेश द्वारा उसे मृत्युदंडादेश नहीं दिया गया है 
वरन्‌ इससे कुछ कम दंडादेश दिया गया है तो उस अभियुक्त के पक्ष में एक निर्णय 
है चाहे वह विमुक्ति का हो अथवा मृत्यु से कम दंडादेश का हो; और वह निर्णय प्रथम 
मामले में सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 
होने की समूची अर्हता रखता हो और जिसको यदि भाग्य उसके पक्ष में है तो निर्णय 
की उद्घोषणा के दूसरे दिन की उच्च न्यायालय में पदोन्नति पर भेज दिया जाये। अन्य 
परिस्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा विमुक्ति का आदेश पारित हो सकता है-- 
एक ऐसे न्यायाधीश द्वारा जो बहुत सक्षम हो, विद्वान हो, बहुत विश्वस्त हो तथा विश्वसनीय 
हो। प्रश्न यह है कि जब अभियुक्त के पक्ष में पहला निर्णय है तो उसे उच्च न्यायालय 
द्वारा प्रथण बार पारित किये गये मृत्युदंडादेश की अपील करने का अधिकार होना चाहिये 
या नहीं? मैं निवेदन करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि उस अभियुक्त 
व्यक्ति को ऐसा अधिकार होना चाहिये और ऐसे आदेश की अपील सुनने का उच्चतम 
न्यायालय को अधिकार होना चाहिये। 


मेरे संशोधन का दूसरा भाग यह है कि यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि 
मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किये जाने के लायक है तो उसकी अपील उच्चतम 
न्यायालय में होनी चाहिये। आप और किसी में विश्वास न करें पर कम से कम अपने उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीशों में तो विश्वास करें और आप यह न सोचें कि वे आसानी से ऐसा 
प्रमाण पत्र दे देंगे यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की ऐसा प्रमाण पत्र देने की इच्छा हे 
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तो आपके पाय यह कहने के लिये ऐसा कौन सा तर्क है कि ऐसे मामलों की भी उच्चतम 
न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा? मैं निवेदन करता हूं कि इन 
विचारों को दृष्टि में रखते हुये यह आवश्यक तथा वांछनीय है कि ऐसी शक्ति उच्चतम 
न्यायालय को सौंपी जाये। 


यदि मेरा कोई भी सुझाव स्वीकार्य नहीं है तो कम से कम एक सुझाव तो स्वीकार्य 
होगा ही और वह सुझाव एक अन्य संशोधित रूप में मेरे संशोधन संख्या 37 में है जिसमें 
कहा गया हैः 


“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 24 में प्रस्थापित नये अनुच्छेद 2-ख में '?श्राक्रावणा 
7789” शब्दों के स्थान में 'संसद इस संविधान के प्रारम्भ ही से एक वर्ष के 
अन्तर्गत अवश्य' शब्द रखे जायें।'! 
या तो हमारा यह उद्देश्य है कि संसद ऐसे विधान को अवश्य अधिनियमित करे और 
या हमारी यह मंशा है कि वह ऐसे विधान को यदि न चाहे तो न अधिनियमित करे। 
यदि आज हम इसके प्रति संशय में पड़े हुये हैं तो बात दूसरी है। परन्तु यदि हमारा 
सदुद्देश्र यह है कि दंडविषयक अपीलों का मार्ग न रोका जाये और उद्देश्य केवल यही 
है कि इन बातों पर संसद द्वारा विचार किया जाये तो संसद के लिये यह आभारस्वरूप 
बना दीजिये कि वह ऐसा विधान अधिनियमित करे और ऐसा विधान इस संविधान के 
प्रवर्तन में आने से एक वर्ष के अन्तर्गत बन जाये। क्‍योंकि, अन्यथा जैसा कि मैं निवदेन 
कर चुका हूं यदि आप १789” शब्द को यहां बना रहने देते हैं तो संसद को यह अधिकार 
होगा कि वह उस विधान को बनाये या न बनाये और उस विधान को अधिनियमन करने 
के बाद भी उसका निरसन या संशोधन करे। इसका फल यह होगा कि यह तलवार सदैव 
उच्चतम न्यायालय के सिर पर लटकती रहेगी और उनको यह चेतावनी देती रहेगी कि 
वह ऐसा व्यवहार करे जो संसद को प्रिय हो। जीवन और स्वातन्त्रय की शुद्धता और रक्षा 
लोकतंत्र का सार है और उनको उच्चतम न्यायालय की रक्षा से वंचित करके इनकी उपेक्षा 
नहीं होनी चाहिये। 


*भ्री नजीरुद्दीन अहमद: श्रीमान्‌, जितने संशोधन पेश किये गये हैं वे सब एक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न की ओर केन्द्रित हैं कि क्‍या दंड विषयक मामलों की देश की उच्चतम न्यायालय 
में अपील होने दी जाये। यदि होने दी जाये तो किन-किन मामलों की। में निवेदन करता 
हूं कि यह विषय एक बड़े सांवैधानिक महत्त्व का हैं हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न 
लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिये एक संविधान अधिनियमित कर रहे हैं। हम संसार में एक 
सर्वोत्तम लोकतंत्र बना रहे हैं। लोकतंत्र की समस्याओं का चारों ओर से भली प्रकार सामना 
करना चाहिये। लोकतंत्र का अर्थ है विधि मूलक शासन जो बलपूर्ण शासन का विरोधी 
है। एकतंत्र तथा सर्वशक्तितंत्र राज्यों में विधि सर्वोच्च नहीं होती है। परन्तु लोकतंत्र का 
आशय विधि की सर्वोच्चता से है जिसमें कोई भी व्यक्ति चाहे वह सबसे ऊंचा ही क्‍यों 
न हो विधि से ऊपर नहीं है। अत: हम सबको विधि का सम्मान करना चाहिये और विधि 
पालन की भावना उत्पन्न करने के लिये हम सब को विधिपालक नागरिक होना चाहिये और 
इसी में लोकतंत्र की रक्षा है। हमको स्वयं लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों का, लोकतंत्रात्मक 
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रीतियों का पालन करना चाहिये और विधि का सम्मान करना चाहिये। उस दिन जब कि 
अनुच्छेद 0, व8 और ]2 के सम्बन्ध में इस विषय की चर्चा हुई थी, मैंने यह 
संकेत किया था कि जहां तक दंड विषयक अपीलों का उच्चतम न्यायालय से सम्बन्ध 
है, इसमें कमी है। इस बात के खुल जाने से सदन उच्चतम न्यायालय में दंडविषयक 
अपीलों के अधिकार सम्बन्धी विषय की चर्चा करने के लिये प्रेरित हुआ। आपने उस 
चर्चा को होने दिया। अत: मेरी तुच्छ सम्मति में उस चर्चा को असंगत कहना पूर्णतया 
गलत है। सच बात यह है कि उस चर्चा से इस संविधान के मसौदे की कुछ कमजोरियां 
प्रकट हुई और उसके कारण इतने संशोधन आये। 


श्रीमानू, सभा में पेश किये गये संशोधनों की झंझट में कुछ बातें सब संशोधनों में 
हैं जो मौलिक महत्त्व रखती हैं। अनुच्छेद 8 के अधीन हमने उन व्यवहार-विषयक मामलों 
की अर्थसम्बन्धी परिसीमाओं के अधीन अपीलें होने दी हैं जिनमें विधि का सारवत प्रश्न 
अन्तर्ग्रस्त है। प्रश्न यह है कि लोगों के जीवन और स्वातन्त्रम पर कोई परिसीमा लगाना 
क्या हमारे लिये ठीक होगा। क्‍या राज्य के एक तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के जीवन और 
स्वातन्त्रय में और किसी धनाड्य व्यक्ति के जीवन और स्वातन्त्रय में हम भेद विभेद कर 
सकते हैं? किसी सभ्य राज्य में दंड सम्बन्धी विधि में धनी और निर्धन, महान्‌ और तुच्छ 
में कोई अन्तर नहीं हो सकता है। व्यवहार विषयक मामलों में यदि गलत विनिश्चय पारित 
कर दिया जाता है तो समाज को अधिक हानि नहीं होती है। परन्तु यदि आपने किसी 
एक निर्दोष व्यक्ति के स्वातन्त्रय का हरण कर लिया तो अकथनीय दुष्टता होगी। केवल 
विधि के उच्चतम न्यायालय में उस मामले के जाने देने से ही विधि की सर्वोच्चता पूर्ण 
रूप से स्थापित की जा सकती है। राज्य की रक्षा विधि मूलक शासन में लोक विश्वास 
में निहित है। अन्तिम न्यायालय को अन्तिम न्‍्यायाधिकरण होना चाहिये जो दंड विषयक 
मामलों में वैध अधिकारों के प्रश्नों का विनिश्वय करे। इस सम्बन्ध में जो प्रश्न उठते 
हैं वे यह है: (]) क्‍या अपील का कोई अधिकार दिया जाये, और (2) यदि दिया 
जाये तो किन परिस्थितियों के अधीन और किन रक्षाकवचों सहित। इसके बाद में यह 
सवाल उठता है कि क्‍या इस उपबन्ध को संविधान में प्रविष्ट किया जाये या नहीं। मैं 
निवेदन करता हूं कि यह विषय बडे सांवैधानिक महत्त्व का है। यदि मनुष्य का जीवन 
और स्वातन्त्रय इस सभा के लिये गंभीर विषय नहीं है तब तो मैं समझता हूं कि फिर 
कोई भी बात विचारणीय नहीं हैं इन संशोधनों में जो प्रश्न उठाये गये हैं वे मौलिक महत्त्व 
के है, इसलिये मैं समझता हूं कि अन्तिम अपील के अधिकारों को स्वयं संविधान में 
रखा जाये चाहे वे जो कुछ भी हो। जब कि इस आदरणीय सदन ने बड़ी सावधानी से 
व्यवहार-विषयक मामलों की अपील के अधिकारों की व्याख्या की है तो यह कोई न्याय 
नहीं होगा कि वही सदन दंड विषयक मामलों की अपील के अधिकारों की व्याख्या न 
करे। मेरे विचार से इस विषय को संसद पर न छोडा जाये। वास्तव में उसका यह अर्थ 
है कि इसके बाद बनने वाली संसद वह सभा नहीं जो किसी अन्य स्थान पर विधान 
सभा के रूप में बैठती है, वरन्‌ आगे बनने वाली संसद साधारण निर्वाचनों के पश्चात्‌ 
अथवा उससे भी बाद की संसद। अपनी कार्यवाहियों को स्थगित करना और कार्य को 
एक अपरिचित रचना तथा प्रवृत्ति की भावी संसद द्वारा पूर्ति के लिये छोड देना 
न्याययुक्त नहीं है। दंड विषयक मामलों में सारवत न्याय का आश्वासन देने के लिये विधि 
की व्याख्या न करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अतः स्वयं संविधान में हमें विधि 
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की व्याख्या करनी चाहिये। हमने संविधान में कितने ही विषयों को प्रविष्ट कर दिया हे 
जो तुलना में महत्त्वपूर्ण नहीं है और हमें इस महत्त्वपूर्ण उपबन्ध को संविधान में रखने 
से नहीं हिचकिचाना चाहिये। 


पहला प्रश्न है कि क्या आप उच्चतम न्यायालय में दंड विषयक मामलों की अपील 
करने का कोई अधिकार देंगे या नहीं? मैं इस सदन का ध्यान विधि की वर्तमान दशा 
की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उन दंड-विषयक मामलों की, जिनमें विधि का सारवत 
प्रश्न अन्तर्ग्त्त है अथवा उन मामलों को, जिनमें अन्य प्रकार से यह दर्शा दिया गया है 
कि उनमें घोर अन्याय किया गया है, सपरिषद्‌ सम्राट को अपील करने का अधिकार वास्तव 
में है। इन परिस्थितियों में मैं निवेदन करता हूं कि यदि हम दंड-विषयक मामलों की 
अपनी उच्चतम न्यायालय में उन्हीं शर्तों के अधीन अपील का कोई अधिकार नहीं देते 
हैं तो हम एक अधिकार तो छीन लेंगे जो अब दंडविषयक मामलों में वर्तमान है। श्रीमान्‌, 
विगत चालीस वर्ष तक की प्रिवी कौंसिल की दंड-विषयक अपीलों के अध्ययन से यह 
प्रकट होगा कि अपील का यह अधिकार बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बहुत से निश्चित 
रूप से गलत दोषारोपण के मामले रह कर दिये गये। विशेषकर हत्या के मामले में यह 
बहुधा होता है कि साक्ष्य के स्थान में स्थानीय विरोध और शक के कारण किसी व्यक्ति 
पर दोषारोपण किया जाता है। इस प्रकार कभी-कभी निर्दोष व्यक्ति भी फांसी पर लटका 
दिये जाते हैं कभी-कभी हमारे न्यायालय के विनिश्चयों पर बाह्य विचारों का प्रभाव पड़ता 
है। यदि ऐसे विनिश्चयों की उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है तो वे उस पर 
निष्पक्ष विचार करेंगे और औचित्य तथा साक्ष्य के समुचित विचार के आधार पर उसका 
विनिश्चय करेंगे। अतः मैं निवेदन करता हूं कि दंड विषयक मामलों में उपयुक्त आधार 
पर अपील का अधिकार होना चीहये। वे उपयुक्त मामले कौन-कौन से हैं? में निवेदन 
करता हूं कि उपयुक्त मामले वे हैं जिनमें विधि का सारवत प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है। हम वास्तव 
में विधिमूलक शासन या लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं। अत: यदि किसी पर विधि 
की सारवत त्रुटि के कारण दोषारोपण किया गया है तो मैं समझता हूं कि अपील के 
लिये यह एक अच्छा आधार होना चाहिये। प्रिवी कौंसिल द्वारा हस्तक्षेप करने के लिये 
विधि के सारवत प्रश्नों का सदैव यथेष्ट आधार समझा गया है और इस अधिकार को 
कम से कम हम न छीने अथवा उसका स्थगन न करें जो एक शताब्दी से भी अधिक 
काल से वर्तमान और महत्त्वपूर्ण रहा है। अत: मैं निवेदन करता हूं कि विधि का सारवत 
प्रश्न एक अच्छा आधार होना चाहिये। इस सदन के कुछ लोगों को यह भय है कि यदि 
विधि के साखत प्रश्न पर हम अपील होने देंगे तो सरकार का प्राधिकार, कार्यपालिका का 
प्राधिकार दुर्बल हो जायेगा। मैंने वास्तव में यह कानाफूंसी सुनी कि दोषारोपण बहुत से होने 
चाहिये जिससे कि कार्यपालिका के प्राधिकार की रक्षा हो सके और यह कि यदि हम बहुत 
अपील होने देंगे तो कार्यपालिका का प्राधिकार जर्जर हो जायेगा और राज्य का क्षेम संकट 
में पड़ जायेगा। पर मैं इसका बिल्कुल उल्टा समझता हूं। यदि हम एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण 
द्वारा विधि की सर्वोच्चता का पोषण होने रहने दे तो इस राज्य के क्षेम का वह आधार 
होगा। लोगों का संतोष, न्याय के प्रशासन में उनका विश्वास राज्य को सुरक्षित बनाने में 
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मुख्य रूप से सहायक होंगे। दंड विषयक मामलों में हमारे उच्चतम न्यायालय के अन्तिम 
क्षेत्राधकार को यदि ले लिया जाता है तो उससे जो अंसतोष होगा वह गुप्त होगा और 
राज्य के लिये घातक होगा। यह सहज सम्भाव्य है कि कभी-कभी न्यायालय द्वारा कार्यपालिका 
की भी उपेक्षा की जायेगी, और इसी के लिये न्यायालय होते हैं अर्थात्‌ राजनैतिक विचारों 
पर ध्यान दिये बिना न्याय का प्रशासन करने के लिये। यदि कार्यपालिका यह समझती 
है कि मामलों की किसी विशिष्ट श्रेणी में, जो चाहे राजनैतिक हों अथवा अन्य प्रकार 
के, कोई अपील न हो, अथवा किसी प्रकार की कोई संक्षिप्त प्रक्रिया हो, अथवा साक्ष्य 
के कोई विशेष नियम हों तो इसके लिये वह सदैव विधान मंडल से निवेदन कर सकती 
है। यह विधान मंडल के कहने की बात है कि कौन सी विधि पारित की जायेगी। विधान 
मंडल की स्वतंत्रता की भी प्रत्याभूति करनी होगी और एक स्वतंत्र विधान मंडल एक 
विशिष्ट रीति से दंड विषयक मामलों में प्रयोज्य साक्ष्य की विधि, शास्ति की विधि और 
प्रक्रिया की विधि निहित कर सकती है। उच्चतम न्यायालय में अपील को रोकने के लिए 
कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। विधि के सारबत प्रश्नों पर उच्च न्यायालय में अपील 
करने का यदि हम अधिकार दे दें तो वह विधान मंडल के लिये जैसा वह चाहे वैसी 
विधि बनाने की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति होगी। यदि विधान मंडल कोई ऐसा नियम पारित 
करता है जो विधि के आधार पर अपील करने के अधिकार में रुकावट डाले तो ऐसा 
कहने का अधिकार विधान मंडल को है। बहुमत होने के कारण कार्यपालिका सदैव विधान 
मंडल के पास अपने दृष्टिकोण को ले कर उपस्थित हो सकती है और इस प्रकार कार्यपालिका 
की सर्वोच्चता अथवा स्वतंत्रता का पोषण किया जा सकता हे परन्तु उस विधि की सीमा 
के अन्तर्गत जिसको विधान मंडल निर्धारित करे, परन्तु उच्चतम न्यायालय को अपने सर्वोत्तम 
ज्ञान के अनुसार सारवत न्याय करने की शक्ति होनी चाहिये। इस तर्क के आधार पर 
मैं कहता हूं कि विधि के सारवत प्रश्न पर अपील का अधिकार देना चाहिये। इस प्रस्थापना 
से बचने के लिये कोई तर्कयुक्त बात नहीं है। अत: मैं निवेदन करता हूं कि आगे बनने 
वाली संसद पर हम इस विषय को न छोडें। मान लीजिये उच्च न्यायालय द्वारा किसी 
व्यक्ति को फांसी लगाने का आदेश प्रथम बार दिया जाता है और मान लीजिये कि उच्च 
न्यायालय का वह विनिश्चय गलत है। यह बहुधा होता है कि स्थानीय विरोध के कारण 
उस अभागे व्यक्ति के लिये मृत्यु का आदेश पारित कर दिया जाता है। क्‍या मैं यह पूछ 
सकता हू कि वह व्यक्ति क्‍या करे? क्‍या हम उससे तब तक के लिये 
धेर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिये कहें जब तक आगे बनने वाली संसद द्वारा उपयुक्त 
विधि पारित की जाती है। क्‍या इस अरसे में वह फांसी पर चढ़ जाये? क्‍या इस आशा 
में वह फांसी पर चढ़ जाये कि आगे बनने वाली संसद द्वारा समुचित विधि पारित की जा 
रही है? मेरे विचार से इसमें टालमटोल होने देने से परिणाम बहुत भयंकर तथा बड़ा ही 
विद्रोहात्मक होगा। अतः मैं निवेदन करता हूं कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को विधि के सारवत 
प्रश्न पर दंड-विषयक मामले में उच्चतम न्यायालय को अपील करने का अधिकार यहां और 
अभी दिया जाये। एक बहुत तुच्छ विषय का मामला अभी प्रिवी कौंसिल में ले जाया गया। 
किसी व्यक्ति पर उपदंडाधिकारी द्वारा एक छोटे से अपराध का दोषारोपण किया गया। 
अपील में सत्र-न्यायाधीश द्वारा उसको विमुक्त कर दिया गया। सरकार ने उच्च न्यायालय 
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में अपील की जिसने उसे दोषारोपित किया। अभियुक्त ने प्रिवी कॉसिल में अपील की। 
प्रिवी कॉंसिल ने असामान्य स्पष्टता सहित साक्ष्य में सारवत दौर्बल्य बताया और उसको 
विमुक्त कर दिया। यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि वह एक छोटा मामला हे, अतः 
प्रिवी कॉसिल के हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। प्रिवी कॉंसिल के न्यायाधिपतियों ने बताया 
कि वह अनुचित दोषारोपण का मामला है और उसको विमुक्त कर देना चाहिये। अतः यदि 
हम विधि के सारवत प्रश्नों पर अपील नहीं होने देंगे तो हम अपने उत्तरदायित्व से हट 
रहे हैं। लोगों को जेल में सड़ाने या बाद में लम्बित विधान के आधार पर फांसी देने 
में कोई न्याय नहीं होगा। अत: हमें यहां और अभी एक ऐसा अनुच्छेद पुर:स्थापित करना 
चाहिये जो मनुष्यों पर गलत दोषारोपण किये जाने से उनको बचा सके। 


श्रीमानू, विधि के सारवत प्रश्न पर दंड सम्बन्धी मामलों की उच्चतम न्यायालय में 
अपील होने देने से एक और प्रकार का क्षेम भी है। अभी उच्चतम न्यायालय में विधि 
के विषयों पर मतभेद है। यह अनिवार्य है क्योंकि विधान साधारण सिद्धांत पर विचार व्यक्त 
करता है और विशेष मामलों में उसके प्रयोग से विभिन्‍न उच्च न्यायालयों में परस्पर मतभेद 
की गुंजाइश हो जाती है। मेरा निवेदन यह है कि यदि विभिन्‍न न्यायालय विधि के प्रश्नों 
पर विरोधी विचार रखते हैं तब तो उच्चतम न्यायालय में अपील होने देने के लिये यह 
एक आधार होगा क्‍योंकि इसी प्रकार से विधि को एकरूप तथा सुसंगत बनाया जा सकता 
है। यह कई बार हुआ है कि प्रिवी कौंसिल में अभियुक्त व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों 
में विरोधी मत के आधार पर विशेष अनुमति मिल गई है जिनका सही रूप में निश्चय 
होना चाहिये। न्‍्यायाधिपतियों ने ऐसे मामलों में विशेष अनुमति दे दी है यद्यपि प्रारम्भ में 
उनको यह पूर्ण विश्वास नहीं था कि किसी विशिष्ट मामले के तथ्य का कोई विरोध 
वास्तव में हुआ है, पर उन्होंने संशय से लाभ उठाने दिया और अधिक विवरण पूर्वक 
विचार कर लेने के लिये विशेष अनुमति दी। अन्तत: प्रिवी कौंसिल के उन मामलों के 
विनिश्चयों ने दंड सम्बन्धी मामलों में विधि के महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों पर नया प्रकाश डाला 
है। दंड-सम्बन्धी विषयों में प्रिवी कॉंसिल के पिछले तीस या चालीस वर्ष के निर्णयों 
के पढ़ने से यह विदित होगा कि बहुत से मामलों ने विधि के अनेक कठिन तथा जटिल 
प्रश्नों को सुलझाया है और विधि को एकरूपता दी है। यदि विधि को एकरूप बना दिया 
जाता है तो इसका फल यह होगा कि सत्र न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में दंड-विषयक 
अपीलों की संख्या में कमी हो जायेगी और आगे चल कर मितव्ययता होगी। इन परिस्थितियों 
मे मैं निवेदन करता हूं कि विधि के प्रश्न का कुछ सम्मान करना चाहिये और कम से 
कम विधि के सारवत प्रश्न पर हमें किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप करने 
के लिये निवेदन करने देना चाहिये। उच्चतम न्यायालय का मूल्य है यदि वह दंड विषयक 
मामलों में उच्चतम नहीं है तो? मेरे विचार से उच्चतम न्यायालय को इस विषय में वास्तव 
में सर्वोच्च बना कर विधि की सर्वोच्चता की प्रत्याभूति सच्चे रूप में करनी चाहिये। श्रीमान्‌, 
मैं निवेदन करता हूं कि हम अनुच्छेद 2 तो पारित कर ही चुके हैं। वह उच्चतम न्यायालय 
को दंड सम्बन्धी मामलों सहित सब मामलों में विशेष अनुमति देने की शक्ति प्रदान करता 
है। 
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अक माननीय सदस्यः समय समाप्त हो गया। 

“अध्यक्ष: कया आप अधिक समय लेंगे? 

*थ्री नजीरुद्दीन अहमद: मुझे कुछ अधिक समय लगेगा। 

“अध्यक्ष; तो फिर सदन कल प्रातःकाल आठ बजे तक के लिये स्थगित हुआ। 


इसके पश्चात्‌ सभा मंगलवार, ॥4 जून सन्‌ 4949 ई. के प्रातःकाल आठ बजे 
तक के लिये स्थगित हो गई। 


